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 *किसी  नाम  पर  अंकित  यह  चिह्न  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न  को

 सभा  में  उसी  सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था

 मुख  पृष्ट  तीन  पर  देखिये
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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन  हुए  )

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ने रिया मंगलम  में  पादप-रासायनिकਂ  परियोजना

 +

 | श्री  gata  guar  :

 थी  स०  अबू  सामन्त  :

 श्री  श्र०  कठ  गोपालन  :

 श्री  कोया  :
 |  झरी  मणि यं गाडन
 |

 sit  sto  प्र  बरुआ :

 wea  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  नेरियामंगलमू  पादप-रासायनिक  परियोजना  में  अपनाई  जाने  व।ली  प्रौद्योगिकी

 अक्रिया्ों  के  ब्योरों  को  रूसीਂ  प्राधिकारियों  से  परामर्श  के  साथ  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  महीनों  के  निर्माण  oe  संभरण  के  लिये  किसी  aa  पर

 हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  ?

 पु  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग र  ath  [os
 | दि. ह  |  £ ह  हुई

 ८  हैं  कानन
 लो \  :  जी  नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 ——

 मुलक
 अंग्रेजी  में

 EPiyto  Chemical.

 SRE



 ४६२२  मोदी  १८  PER?

 श्री  सुबोध  प्रश्न के  भाग  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  बताया ।  कया  में

 ae  समझूं  किਂ  क्या  परियोजना  स्थापित  करने  में  हाथ  बंटाने  के  लिए  भारतीय  इंजीनियरों  को

 प्रशिक्षित  करने का  सरक।र  ने  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  है
 ?

 श्री  कानूनगो  :  प्रश्न  निर्माण  का  नहीं  है  ।  प्रदान  तो  यहां  श्रपतायी  जाने  वाली  औद्योगिक

 प्रक्रिया ग्न ों  के  बारे  में  था  ।  रूस  सरकार इस  कार्यक्रम  में  हमारे  साथ  सहभागी  है  ।  कठिन  तेयार  करने

 लिए  हमने  एक  विशिष्ट शेली  का  सुझाव  दिया  था  श्रौर  वे  उसके  बारे  में  छानबीन कर  रहे
 हैं  ।

 fat  सुबोध  हुं सदा  क्या
 इस  परियोजना  पर  सारा  खर्चे  रूसी  ऋण  में  से  किया  जायगा  या

 उसका  कछ ही  भाग  खच  किया  जायगा  ?

 पति  कानूनगो  :  स्थानीय खर्चे  भा  रत  सरकार  को  करना  होगा  ।  पूंजीगत  व्यय  अधिकतर  रूसी

 ऋण  में  से  दिया  जायगा  ।

 tat  स०  प्र  सामन्त
 :  क्या  भारतीय  विशेषज्ञों  ने  इस  प्रक्रिया के  बारे में  अपने  सुझाव  दिये

 थे  और  यदि  हा ं[,

 fy ्  | कानू  नगों  :  जी  किसी  ने  नहीं  दिये  थे  भी  हालत  मशीने तो  रूस  में  विदित

 प्रक्रियाश्नों  के  अनसार  करानी  होंगी

 fait श्र०
 क०  गोपालन  :  इस  परियोजना  के  संबंध  में  अंतिम  निश्चय  करने  में  देर

 भाइयों  के  क्या  कारण  ह

 गंदी  कानूनगो
 :

 मूल  कल्पना  यह  थी  कि  केफीन  चाय  के  चूर ेसे  तैयार  की  कय  ।
 बाद  में

 मालूम em  कि  वह  पर्याप्त  mart  में  उपलब्ध  नहीं  है ग्न ौर  नही  उसका  मूल्य  ग्रार्थिक  दृष्टि
 से

 लाभदायक  है  ।  जब  चाय  की  रही  से  कैंटीन  तैयार  करने  के  एक  नये  तरीके  पर  विचार  कौर  कोम

 किया जा  रहा

 श्री  कोया  :  चाय  के  चूरे  की  उपलब्धि  इरादी  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  किये  बगर  अजन

 ? श्र  wea  चीजों  के  लिए  श्राडंर क्यों  दिया  गया  था

 श्री  कानूनगो  :  जमीन  इसलिए
 ली

 गयी  थीਂ  कि  किसी  भी  हालत  में  वहां  कारखाना

 बनाना ही  था  ।  मुख्य  वस्तु  बाकी  कौर  भी  कई  वस्तुएं  तैयार  की  जायेंगी  ।  वह  उस

 क्षेत्र में  उपलब्ध  जड़ी  बेटियों  के  उपयोग  के  लिए  होगा

 श्री  मशियंगाडन  :  क्या  मंत्री  महोदय  इस  बात  का  REQ  Al कोई  अंदाज  बत ता  सकते  हैं  कि  यह
 योजना  कब  तक  पुरी  हो  जायेंगी  ।

 कानूनगो  :  नहीं  ।

 fat  प्र०  े: ह ५  इस  परियोजना
 की  कुल  लागत

 कितनी  ौर  उसमें  विदेशी

 मुद्रा  कितनी  होगी ?  उसमें से  कितनी  सेवाओं  के  लिए  कौर  कितनी  मशीनी के  लिए  होगी ?

 fat  कानूनगो  में  वह  भ्र भी नहीं  बता  सकता  क्योंकि  अभी  प्रक्रिया  निर्धारित  करनी

 है  ौर  तब  मशीनों  aria  की  लागत  निकाली  जायगी ।
 क

 मूल  अंग्रेजी में  it
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 भवत  थकान  श्री  मन  या
 ह  सत्य  है

 By  का  रख
 नेकी

 तथा पना  के  लिए  जो  शिड्यूल

 था  गया  उस  से  काफ़ी  देरी  हो  गई  aa  कया  इस  को  पित करने  के  बारे

 में  कोई  कास  aret  कोजारही

 कं  नहीं त्र  है
 । ही

 है
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 शिड्यूल  में
 ज्यादा
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 दद्

 काय  वाही  की  जा  रही

 हिन्दुस्तान "as  kids
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 थी  भागवत  झा  आजाद

 :

 |  at  भक्त  द्दीन

 और  सारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि

 रील  लिमिटेड की  वर्तमान  उत्पादन तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  पन्त  तक  हिन्दुस्तान

 मता  को  दुगुना करने  के  लिये  प्रविधिक  रियों  की  पति  रिक्त
 श्रावश्यय  को  पुरा  करने

 के  लिये  क्या  प्रबन्  fa  जा  रहे  हैं  ;  अर

 क्या  इंजीनियरों को  प्रशिक्षण  के  लिये  विदेश भेजा  जा  रहा  है
 ?
 ह

 प्रौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय में  उपमंत्री
 (ert  प्र०

 चं०  :
 ) अतिरिक्त

 धक  कर्मचारियों  को  भरती  करने  उन्हें  प्रशिक्षण  देने की  em कीजारही  है

 जहां  ।  वि

 sy Gavanbh
 pat  भागवत  शा  आजाद  :

 कारखानों  उत्पादन  दुगुना करने  के  लिए
 आवश्यक

 car  rm

 arent  है
 ?

 क्

 fait to  चं०  सेठी :  विस्तार के  लिए  प्रविधिक  कर्मचारियों  की  श्रावंश्यकता oe

 भिलाई  के  लिए  २३०  इंजीनियर  रूरकेला  के  १९४,  भ्र  दुरग  पुर  के  लिए  १  |

 दूसरे  तथा  कुशाल  कर्मचारियों
 की  संख्या  लगभग  १०,५००  है  ।

 पश्तो  भागवत  हा झाजाद  हमारे  प्राविधिक  कर्मचारियों को  किन  देशों  में  प्रशि

 भेजा  गया  है  कौर  प्रशिक्षण  पाट्यत्रम बया  है  कौर  वें  कब  तक  काम  पर  जायेंगे
 ?

 गम
 शोर  चे  सेठों  उन्हें  पश्चिम  ऑस्टेलिया  गैर  कनाडा में

 प्रशिक्षण  दिया गया  है  ।  इसके  बाद  उन्हें  फ़ांस  कौर  रूस  भेजा  जा  डा  है  |

 ्

 प्रशिक्षण  की  अवधि  कितनी  होगी
 ?

 प्र०  Go  सेठों  वह  झ्रावइ्यकता के  अनसार  होगी
 a

 al  भक्त  ददन  इस  मंत्रालय  के  माननीय  मंत्री  जी  ने  sat  मंत्रालय  की

 गों  पर  हुए  वाद-विवाद का  उत्तर  देते  हुए  यह  घोषित  किया  था  कि  स्टील  कै
 की  ट्रेनिंग की

 स्कीम
 शुरू  की  जायगी

 ।
 में  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  उन
 को  किस

 तर
 विशेष  टैनिंग

 दी  यग गी  र  वह  स्कीम
 कब

 प्रारम्भ
 होने  वाली  है

 ग  मूल  में

 re
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 Pat To प्र०  चे  सेठी  :  जैसा  कि  मंत्री  महोदय ने  बताया  स्टील  कैडेट्स की  योजना  शुरू

 की  जाने  वाली  है  भ्र ौर इस  योजना के  अधीन  १७-१८  वर्ष  की  आयु  के  नवयुवकों को  प्रशिक्षण

 जायगा

 श्री  भक्त
 शन ददन  मेरा

 प्रशन  यह  भी  था
 कि

 वहू
 स्कीम

 कब
 प्रारम्भ  हो  रही

 है  ।

 faa  महोदय  :  वह  कब  शुरू  होगी ?

 fat  चं०  सेठी
 :  ठीक  ठीक  तारीख  बताना  मुश्किल  है  लेकिन  उस  पर  विचार  हो

 a
 ।

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  ऐसी  कोई  योजना है  कि  जिन  कर्मचारियों  को  विदेशों  में  प्रशिक्षण

 दिलाया जा  रहा  है  उनके  वापिस  aia  यहां  अपना  स्वतंत्र  प्रशिक्षण  कम  चलाने  में  उनका

 उपयोग  किया  जा  सके  ?

 tat  प्र०  चं०  सेठी  :  तीनों  ही  इस्पात  कारखानों  में  हमारा  प्रशिक्षण  काय॑  चल  रहा

 है भ्र ौर  हमारे  पास  उसके  लिए  प्रशिक्षक लोग  हैं  ।

 उ०  मिश्र  :  क्या  सरकार  जानती है  कि  काफी  संख्या में  उच्च  योग्यता प्राप्त  प्रविधिक

 कर्मचारी  बेकार  जिनमें  टाटा  भ्रामरी  एण्ड  स्टील  कंपनी  द्वारा  १९५८  में  निकाले  गये  Yoo

 अनुभवी  कर्मचारी  शामिल  और  यदि  तो  कया  प्राविधिक  कें  चोरियों  की  अतिरिकत

 यकता  को  देखते  हुए  उन्हें  हिन्दुस्तान  स्टील  में  नियुक्त  किया  जायगा  ?

 fat  प्र०  चं०  सेठी  :  जब  भरती  की  जायगी  तब  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  उनके  मामले

 पर  यदि--वे  उपयुक्त  होंगे  तो--भ्रवदय  विचार  करेगा  |

 श्री  श्रोंकारलाल  बैरवा  :  में  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  के  प्रबन्ध

 के  ढांचे  में  अभी  कोई  खास  परिवर्तन  किया  गया  यदि  तो  कया  |

 पत्नी  प्र०  सच  सेठी  :  वह  प्रदान  इससे  उत्पन्न  नहीं  होता  लेकिन  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड

 के  बोड़  ग्राफ  डायरेक्टर  में  परिवर्तन  किया  गया  है  ।

 थ्री  यशपाल  इस  सदन  में  कई  दफ़ा  कहा  गया  है  ae  as  फ़ाइव-यवीनर  प्लान  में

 भी  स्टील-ग्रोरियन्टेड  इंस्टीट्यूट्स  का  जिक्र  किया  गया  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  wa

 तक  feat  स्टील-प्रोरियन्टेड  इंस्टीटंयूट्स  कायम  किये  गए  हैं  ।

 पची  प्र०  do  सेठी  :  तीनों  ही  कारखानों  में  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  है  ।  इसके

 हिन्दुस्तान  मशीन  cca  भ्र ौर  अरन्य  कई  उद्योगों  में  भी  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  शुरू  किया  जा  रहा

 है  |

 श्री  पृ०  बेंकटासुब्बया  क्या  विभिन्न  इस्पात  परिपघोजनाम्ों  के  लिए  प्राविधिक

 करमचारियों  की  भरती  के  विभिन्न  प्रदेशों  के  सम्बन्ध  में  बिचार  किया  गया  था  ate

 सभी  राज्यों  से  भरती  के  मामले
 में

 कोई  एकरूपता  है  !

 मूल  dist  में
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 पति  so  Go  सेठी  :  जहां  तक  कुशल  कर्मचारियों का  सम्बन्ध  प्रादेशिक  बातों  पर

 विचार  किया  था  लेकिन  प्राविधिक  कर्मचारियों  को  प्रा  के  झ्राधार पर  लिया जा  रहा

 है  ।

 भारतीय  चाय  प्रतिनिधि-मंडल

 Tt

 प्र०  चक्रवर्ती :

 |  aft  agree  नायक
 :

 ग  ४३.  ह  श्री  प्र०  के०  देव

 श्री  प्र०  कु०  घोष

 |  श्री
 प्र०  पच०

 way  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  ae  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  भारतीय  चाय  प्रतिनिधि-मण्डल  जो  न्यूज़ीलैण्ड  कौर  सिंगापुर

 की  यात्रा पर  गया  इन  देशों को  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  एक  संयुक्त
 सम्बन्धी  योजना  का  सुझाव

 दिया  है  ;

 प्रतिनिधि-मण्डल  की  अन्य  सिफारिशें  क्या  हैं

 इन  सिफारिशों  को
 लागू  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 ?

 प'वबाशणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में
 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार

 मंत्री  मनु भाई

 से  (7)  विवरण
 सभा  पटल  पर  रखा  जाता है

 विवरण

 (*)  प्रतिनिधिमंडल  केवल  आस्ट्रेलिया  के  सम्बन्ध  में  ही  संयुक्त  संवर्धन  की

 सिफारि  की  थी  ।

 श्रास्टलिया

 (2)  संयुक्त  data  के
 अलावा  प्रतिनिधि-मंडल

 ने  एक  राष्ट्रीय  आन्दोलन  की

 सिफारिश की  थी  सिडनी  में  चाय  केन्द्र कौर  बड़े  बड़े  दाहरो ंमें  चाय  बार

 की  स्थापना के  रूप  में  होगा ।

 भारत को  शुद्ध  भारतीय  चाय  का  आन्दोलन  शुरू  करना  चाहिये

 (3)  भारतीय  चाय  को  लोक  प्रिय  बनाने  के  लिए  जन  सम्पक के  लिए  faa  क्षेत्र

 चाहिय े|

 (¥)  श्रास्द्लिया  के  बाजारों में  भारतीय  चाय को  अ्रघिक  आकर्षक  बनाने के  लिए

 भारत  में  कदम  उठाने जाने  चाहिये  ।

 (४)  आस्ट्रेलिया  के  बाजारों  के  लिए  भारतीय  चाय  का  क्षेत्र  बढ़ाने  के  लिये  चाय  बोले

 को  झ्रास्ट्रेलिया के  खरीददारों के  लिए  सेवाएं  संगठित  करनी  चाहिये ate  उन  पर
 खर्च  करना  चाहिये  |

 (६)  आस्ट्रेलिया के  चाय  खरीददारों  ae
 प्रमुख  फर्मों  को  भा  रत  कराने  के  लिए  आमंत्रित

 करना
 चाहिये

 ताकि  वे  भारत  के  चाय  qa
 और

 नीलामी  देख  bas

 मूल  भ्र ग्रेजी
 में
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 न्यूजीलैंड

 (2)  झ्रास्ट्रेलिया  में  व्यापार  के  लिए  सिफारिश  किये  गये  तरीकों  पर  ae  से

 सैम्पलिंग  aaa  चालू  करके  भारतीय  निर्यात  में  काफी  वृद्धि  की  जा  सकती  है  ।

 (2)  भारत  >  उपलब्ध  चाय की  हरनेक  किस्मों के  बारे  में  खरीददारों की  जानकारी

 बढ़ाने  के  लिए  व्यापारियों  को
 भारत  कराने

 का  निमंत्रण  देन ेसे  चाय  की  बिक्री

 के  अवसर  प्राप्त  होंग े।

 (3)  कुछ  जन-सम्पंन  कार्य  भी  ग्रा वस् यक  हैं  ।

 fi  io

 चाय  व्यापारी  भारतीय  व्यापारियों  प्र  बड़ी  बड़ी  ब्रिटिश  फर्मों  को  भारतीय (१)

 चाय  के  नमूने  बांटे  जाने  चाहिये  ताकि  भारत  के  साथ  व्यापार के  प्रति  अनिच्छा

 दूर  की  जा  सक े।

 (२)  सिंगापुर के  धनी  लोगों के  बीच  व्यापार  बढ़ाने के  लिये  सिंगापुर में  बड़े  बड़े  स्टोरों

 के  साथ  सम्पकं  स्थापित  करना  ware  है  ।  भारतीय  व्यापारियों  को  उन्हें

 विज्ञापन  सामग्री  भेज  कर  निर्यात  बढ़ाना  चाहिये  ।

 आस्ट्रेलिया  की  चाय  परिषद  भी  हाल  में  बनायी  गई  है  जिसमें  ग्रास्ट्रेलिया  के

 रियो ंने  श्री  लंका  कौर  भारत के  साथ  सहयोग करना  स्वीकार  कर  लिया है  ।  आस्ट्रेलिया

 श्र  न्यूज़ीलैंड  के  व्यापारियों के  लिये  सैम्पलिंग  सर्विस  चालू  करने  लिए  कार्यवाही  शुरू  कर

 दी  गई  है  ।

 प्र०  To  चक्रवर्ती  :  निर्यात  शुल्क  कम  करने  कौर  उत्पादन  वल्कली  बढ़ाने  से  चाय  के  निर्यात

 व्यापार में  कहां  तक  मदद  मिलेगी ?

 श्री  सुभाष  वास्तव  में  उससे  मदद  मिलनी  चाहिये  ।  पिछले  तीन  महीनों  के

 आंकड़ों  से  यह  दिखाई  पड़ता  है  कि  वह  बढ़  रहा है  ।

 श्री  प्र०  रह  चक्रवर्ती  :  उन  प्रदेशों  में  प्रभी  कितना  निर्यात  होता  है  कौर  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती है
 ?

 शी  wars  शाह  :  १९४३-४४  में  आस्ट्रेलिया  को  २  करोड़  पौंड  चाय  भेजी  गई  थी

 are  धीरे  धीरे  वह  ३०  लाख  पौंड  रह  गई  लेकिन  १९६१  में  वह  ४१  लाख  पौंड थी  कौर  १९६२

 में वह  &&  लाख  पौंड  तक  पहुंच गई  है  ।

 श्री  महेश्वर  नायक  :.  क्या  यह  सच  है  कि  उन  क्षेत्रों  में खासकर  श्री  लंका  कौर  चीन की

 चाय  काफ़ी  बेची  जाती  है  जब  कि  भारत  के  चाय  वहां  कोई  प्रचार  ही  नहीं  किया  गया  है  ?

 श्री  सनुभाई  शाह  :  चाय  के  मामले  में  चीन  से  अधिक  प्रतिद्वंदिता  नहीं  इण्डोनेशिया

 से
 कुछ  हद  तक  परन्तु

 प्रतियोगिता
 श्री  लंगा  के  साथ  पहले वही  बाजार  हमारे

 हाथ  से  निकल गया  है  |  श्री  हम  अपना  निर्यात  बढ़ाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 fat  to  चचा  बरुआ  कया  इन  देशों  के  भावी  खरीदारों  को  भारतीय  चाय  की  किस्म

 के
 बारे  में  कम  जानकारी  होने  के

 कारण  ही  निर्यात कम  हो  गया है  at  यदि  तो  इस
 बार ेमें  क्या  कदम  उठाये गये  हैं  ।

 od

 AMAT  स
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 pat  सुभाष  शाह  :  वह  किस्म  की  कमी  प्रयत्न  की  कमी है  ।

 fart  हरि  विष्णु  कामत  :  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  से  दिखाई  पड़ता  है  कि

 निधि  मंडल  ने  केवल  झ्रास्ट्रेलिया  के  सम्बन्ध  में  ही  संयुक्त  संवर्धन  की  सिफारिश  की  थी  ।  क्या

 हम  यह  समझें  कि  सिंगापुर  और  न्यूजीलैंड  के  मामले  में  संयुक्त  संवर्धन  की  कोई  जाइए  नहीं  है

 और  अच्छी  किस्म  की  कितनी  चाय इन
 देशों  को  भेज  जा  रही  है  प्रौढ़  क्या  घटिया  दर्जे  की  चाय

 ही  देश  में  खपत  के  लिए  रखी  जा  रही  है  ?

 fat  waar  एसी  बात  नहीं  भारत  में  और  सारी  दुनिया  में  चाय  की  खपत

 का  एक  ही  ढांचा है  weal  किस्म  की  चाय  बेची  जाती  है प्र ौर  हर  जगह  सामान्य  चाय

 ही  रहती  है  ।  चाय  की  खपत  में  हम  बहुत  खोजबीन  करते  हैं  ।
 इसलिये

 सामान्य  घटिया

 दर्जे  की  चाय  बाहर  भेजी  जाती  है  ।

 पंश्नीसती  साबित्री  निगम  :  जिन  देशों  को  हमारी  चाय  भेजी  जाती है  वहां जन  संपर्क

 कार्य  करने  के  लिये  १९६१,  १९६२  ौर  ees A TAT में  क्या  कार्यवाही की  गई  ?

 पुन्नी  सुभाष  हमने  कई  कदम  उठाये हैं
 जिनमें  जनसम्पर्क  कार्य को  मजबूत

 चाय  केन्द्र  खोलना  इरादी  शामिल  हैं  कौर  मेंने  बताया है  कि  एक  साथ  में  हमारा  निर्यात  ४०

 लाख  से  ११०  लख
 पौंड  तक  बढ़  गया है  इसलिए  कुछ  परिणाम सामने  ग्रा  रहा  है  ।

 कटनी  में  उर्वरक  का  कारखाना

 |  श्री  बिशन चन्द्र सेठ

 |  श्री  यशपाल सिंह  :

 श्री  दी०  +: ह.*  फार्मा  :

 woke
 f  *G  se,

 4
 श्री  सुबोध  हंसना  :

 श्री  स०  शव  सामन्त  :

 श्री  सिद्धपुर  प्रसाद

 j at  वीरेन्द्र  बहादुर  सिह
 :

 राम  सहाय  पाण्ड्य

 क्या  इस्पात  शर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  कटनी  में  एक  उर्वरक  का  कारखाना  स्थापित  करने

 का  निर्णय  किया  है  :

 यदि  तो  यह  कब  स्थापित  किया  जायेगा  |

 क्या  संयंत्र  के  लिये  कोई  विदेशी  सहायता  मांगी  कौर

 यदि  तो  किस  देश  से  सहायता  ली  जायेगी  शौर  उस  सहायता  की  क्या  शर्तें
 ? नक हैं

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय में  उपमंत्री  प्र०  चे  सेठी
 )

 :  मध्य  प्रदेश

 में
 एक  उर्वरक  कारखाना  स्थापित करने  का  निश्चय  किया गया  स्थान के  बारे  में  melt  विचार

 किया  जा  रहा  है  |

 के

 fae  wast  में



 CRIS  मौखिक  उत्तर  १९  १९६३:

 TERE  के  अन्त तक  1

 शौर  परियोजना  की  विदेशी  मुद्रा  लागत  भविष्य  में  प्राप्त होने  वाले  विदेशी

 ऋणों  से  पुरी  करने  का  विचार  है  ।  इस  समय  यह  बताना  संभव  नहीं  है  किस  देश  से  यह

 उपलब्ध  होगा

 att  बि दान चन्द्र  क्या  मैं  जान  हूं  कि  जो  प्लान्ट  लग  रहा  है  उस  कीਂ  क्षमता

 होगी  ate  हमारे  देश  के  लिए  कितने  फर्टीलाइजर  की  है  ?

 at  प्र०  सेठी  :  जहाँ  तक  लगने  वाले  प्लान्ट  की  क्षमता  का  इस  में  १  लाख  टन

 नाइट्रोजन  की  क्षमता  पौर  इस  समय  देश  को  १  मिलियन  फर्टीलाइजर  की  श्रावस्यकता

 है  ।

 थी  यशपाल  सिंह  :  इस  प्लान्ट  का  बेस  क्या  होगा ?  इस  का  मेरी  रियल  क्या  होगा  जिस  सें

 अप  इस  को  तैयार  करेंगे  ?

 श्री  प्र०
 व्

 सेठी
 :  यह  प्लान्ट  कोल  पर  झ्राधारित  होगा

 ?

 डा०  गोविन्द दास  :  कभी  माननीय  मंत्री जी  ने  कहां  कि  इस  कारखाने  को  मध्य  प्रदेश  में

 स्थापित  करने  का निर्णय  हो  गया है  ।  मध्य  प्रदेश  में  कटनी  का  नाम  इस  कारखाने  के  लिये  लिया  जा

 रहा  था  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  परब  तक  इस  का  निगम  या  नहीं  कि  यह  वहां  स्थापित

 जायेगा  ?

 पी  प्र०  शव  सेठी  :  यद्यपि  हमने  इसे  कटनी  में  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  रखा था  फिल्मी

 बद  में  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  से  पूछा  गया  कौर  उस  ने  यह  प्रस्ताव  रखा  कि  वहू

 क्षेत्रो ंके  रास-पास  होता  चाहिये  ।  इसलिये  इस  get  पर  फिर  विचार  किया  जा  रु

 fat  स०  चं०  सामन्त  :  उबक  किस  किस्म  का  होगा  बौर  कितना  कच्चा  माल  उपलब्ध  होना

 चाहिये  ?

 श्री  प्र०  पच/ठ  सेठी :  हुम  एक  लाख  टन  नाइट्रोजन ate  यूरी  तैयार  करेंगे |  कच्चा  माल

 कोयला  होगा  ।  उस  की  ठीक  ठीक  मात्रा  के  अ्रांकड़े  बताना  कठिन  है  |

 गधी  दाजी  :  चुके  उर्वरक  कारखाने  का  यह  मामला  काफी  समय  से  वीणा  धीन  है  इसलिये  सर

 कार  mie a  निर्णय  कर  के  इसे  कब  तंक  चालू  करेगी  ?

 fat  प्र०  च०  सेठी  :  हद  शीघ्रता  करना  चाहते  हैं  हुम  उसे  यथाशीघ्र  करेंगे  ।

 श्री  हरि  वीणा
 कामत  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  प्रारम्भ  में  यह  उबर  कारखाना  इटारसी

 के  पास  स्थापित  करने  की  यो  जना  थी  अर  यदि  तो  उसे  क्यों  बदल  दिया  गया  है  ?

 अरी  प्र०  प्र  सेठी  :  जब  गर-सरकारी  पार्टी  को  लाइसेंस  दिया  गया  था  तब  उसे  इटारसी  मैं

 स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया  था  ।  बाद  में  जब  सरकार  ने  उसे  अपने  हाथ  में  ले  छेने

 का  निश्चय  तो  कटनी  उपयुक्त  स्थान  समझा  गया  ।  वहां  एक  दल  भेजा  गया  था  शौर  उस ने

 यह  घपला  किया  कटनी  अधिक  भ्रमणी  जगह  है  ।

 पति  त्यागी
 :  हर  साल  लगभग  कितनी  लागत  के  उर्वरक  भारत  में  ग्रा यात  किये  जाते हैं  और

 इस  कारखाने  की  पूंजीगत  लागत  कितनी  है  ?

 मूल  अंग्रेजी में



 २९  चल  न  मौखिक  उत्तर  बद्रे टे

 शनी प्र० चं० सेठी Wo  सेठी  :  इस  कारखाने  की  पंजी  लागत  ३२  करोड़  रुपये  से  ३४  करोड़  रुपये

 है  ।  दूसरा  प्रश्न  कभी  इस  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पत्नी  राम  सहाय  पाण्डेय  :  क्या  अमरीकी  विशेषज्ञों  ने  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  जिस में  यह

 कहा  गया है  कि  इस  कारखाने  के  लिए  घटिया  किस्म  का  कोयला  उपलब्ध  किये  जाने  के  कारण  इस

 उबेर ककी
 ही  लागत  ज्यादा  होगी

 ?

 fat  प्र०  पच०  सेठी
 :  सशक्त  संघ  के  उर्वरक  मिशन  से  एक  विशेषज्ञ  डा०  एवल य

 जाये  थे  ौर  उन्हों  ने  इस  कारखाने  को  लाभदायक  नहीं  समझा  ।  इसीलिये  गर-सरकारी  पार्टी  ने

 उस  को  छोड़  दिया  |

 राजकोट  में  श्राचरूप  उत्पादन  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र

 1४४५.  श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यहं  सच  है  कि  हाल  में  अमरीका  सरकार  ने  राजकोट  में  भारत-भ्रमरा  श्राद्यसूप

 )  उत्पादन  तथा  प्रशिक्षण केन्द्र  को  प्रौढ़
 सहायता  देना  बन्द कर  दिया है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 तथा  उद्योग
 मंत्रालय  में

 उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  :  झ्र ौर  सरकार

 कौर  अमरीका  के  टैक्नीकल  कोश्नापरेशान  ras  के  बीच  एक  करार  के  घिन  अमरीकी  सहायता  से

 १९६०  में  अआद्यरूप  उत्पादन  तथा  प्रशिक्षण  राजकोट में  स्थापित  किया  गया  था

 केन्द्र  के  काम  से  जो  श्रतुभव  प्राप्त
 उस

 से  पुर्व  योजना  के
 अनुसार

 उस  का  विकास  करने  की  कुछ

 कठिनाइयां  सामने  wat  ।  उस  के  श्रनुलार  उस  योजना  की  छानबीन  की  गयी  ate  कुछ  परिवर्तित

 तथा  सी  चित  अधार  पर  प  रिपो जना  को  जारी  रखने  का  निचय  किया  गया  |  इस  सीमित  कार्यक्रम

 लिए  अमरीकी  सरकार  से  कोई  सहायता  श्रावस्ती  नहीं  समझी  गयी  |

 पत्नी  स०  मो०  बीजों
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजकोट  के  पास  एक  संचालक  के
 श्रम  रिकी

 प

 दाता  के  साथ  अच्छे  संबंध  नहीं थे  कौर  वह  कायें  कुशल  ्र्फ धप ः  नहीं  था  क्या  उसे  उस  जगह  से  ear

 दिया  गया  है  प्रौढ़  Aral  में  उसे  संचलक  के  रूप  में  रखा  गया  है
 ?

 ध  कानूनगो  :  ऐसी  कोई
 बात  नहीं है

 ।
 मूल  कल्पना यहं

 थी  कि  हुम  राजकोट में  कम  जमीन

 पर  ही  परियोजना  चालू  करना  चाहते  थे  ।  बाद  में  हुम  ने  देखा  कि  ज्यादा  जमीन  की  जरूरत  होगी

 औरਂ  गुजरात  सरकार ने  इस  परियोजना  के  लिए  कौर  जमीन  ले  ली  है  ।  इसलिये  इस  योजना  को  बदल

 दिया  हैं

 थ  स०  मो ०  बनों  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  संचालक  वहा  अकुशल  समझा  जाता  था

 उसे  प्रौढ़ता  बदल  दिया  गया  है
 ?

 कानूनगो  :  सयमय  समय  पर  बदली  होती  रहती  है  लेकिन  माननीय  सदस्य  ने

 Y  प्रत्यारोप  लगाया  वह  गलत  है  ।

 fat स०
 नो०

 बनर्जी  :  राजकोट में  इस  विशिष्ट  weed  उत्पादन  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र पर

 I
 कुल  कितनी  रकम  खर्च  की  गयी  रोक  वहां  उत्पादन  कितना  हो  रहा  है  ?

 अंग्रेजी  में मूल अर भ्र
 AM



 ६३०  सौ  खि  उत्तर  १९  ERR रे

 लि
 कर
 कानू

 नग  nt  पाय द  न्र  GIG Hl ह  नहीं  किसी भी  लर  WITT  व्यय  का  संबंध

 नहीं कि
 ow  ध्या  aT  काका

 हैं  ? स्थापित न  या  जा  सकता  क्योंकि ये प  ALViGTYE  का  नवार  नीस

 रेण  चक्रवातों  किन  काठताइईइ  ों  के  कारण  दो  केन्द्र  ही  सारी  योजनायें

 रद्दोबदल  करना  पड़ा  !

 श्री  कानूनगो
 :  कठिनाई  जमीन  तौर  इमारतों  के  बारे  में  थी  ।  यहं  लकड़ी  के  काम  से

 संबंधित  प्रशिक्षण  केन्द्र  है  रोक  हुम  उसे  कुछ  ही  मदों  तक  सीमित  चाहते
 हैं

 ate  फलाना  नहीं

 नाट्य

 इपासलाल  क्या  केन्द्र  अन्यत्र  स्थापित  केन्द्र  के  प्रचलित  ढ़ांचे  पर  था  या  उस  से

 अलग  ढ़ांचे  पर  था  नौ  चाक  स्वं  ध्न्  ढ़ांचा  बदल  जा  रहटा  है  तो  उस  की  क्या  स्थिति  होगी  ?

 शो  कानूनगो  उस  का  STAT  श्राद्यरूप प्रा  शिक्षण  Hes  के  ढ़ांचे  जेसा  ही  है  गायक  केन्द्र

 ने  निर्माण  श्रौर प्र प्रशिक्षण की  मद  अ्रलग  लग  होती  हैं  इस  विशिष्ट  केन्द्र  में  कुछ  किस्म की  मशीनों

 के  नमूने  ही तैयार  किये  जाते  हैं  ।  जो  दूसरी  जगह  नहीं  बनने  जाते  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद
 :  क्या  अमरीकी  सरक।र  की  अनिच्छा  के  कारण ही  इस  योजना  में

 रहो बदल  करना  पड़ा  श्रौर यदि  नहीं  तो  किन  बातोंको हिरण  सरकार  इस  योजना  में  रहो बदल  करने

 के  लिए  बाध्य  हुई
 ?

 श्री  इस  का  कारण  यह  था  कि  ब्रिकी  सरकार  की  जो  भी  मदद  प्राप्त  हुई  थी

 वहं  योजना  चलाने  के  लिये  पर्याप्त  थी  ।  वहू  मारे  अपनी  इच्छा  की  बात  न  कि  अमेरिका  सरकार

 की  इच्छा  की  ।  हुन  ने  उस  में  पार बतन  किया  दौर  हम  अपने  विवार  के  अनसार  कार्यक्रम  चला
 श

 रहे  @  |

 गयी  स०  मो ०  बनर्जी  :  क्या  खोखला  स्थित  यह  विशिष्ट  आद्य रूप  उत्पादन  ग्रोवर  प्रशिक्षण  केन्द्र

 ने  कुछ  मिनी  हिस्से  और  दूसरी  चीजें  भी  तैयार की  हूं  ।  मैं  जानना  चाहता  हैं  कि  क्या  इस  केन्द्र  में  AT

 तक  जमीन  प्राप्त  करने  के  अलावा  कोई  भी  चीज  तैयार  की  गयी  है
 ?

 की  कानूनगो
 :  इस  प्रकार  की  संस्था  में  निर्माण का  को  कार्यक्रम  नहीं  है  ।  यद्यपि  वह

 स
 का  अ्रान्तम  उद्देश्य  अवश्य  है  ।  सब  से  पढ  म  प्रशिक्षण  चाहते  हैं  जिस  के  लिए  कुछ  मशीनें  लगायी

 गयी  हैं  ।  दमे ंदो  बार  यह  कार्यक्रम  स्थगित  करना  पड़ा  क्योंकि  उपलब्ध  जमीन  पर्याप्त  नहीं  समझी

 गयी  ।  इमारत  अभी  तक  तैयार  नहीं  हुईं  ।  इसलिये  इमारतें  तैयार  हो  जाने  के  बाद ही  मशीनें  ले  जानी

 होंगी  ।  निर्माण  बाद  में  होगा  ।  श्रमी  हमारे  सामने  प्रशिक्षण  का  कार्यक्रम  निर्माण  का  नहीं  ।

 paral  सावित्री  निगम  :  इस  केन्द्र  से  कितने  प्रशिक्षणार्थी यों  ने  योग्यता  प्राप्त  की  है  तर  क्या

 कुछ  प्रशासनिक  समस्याओं  के  कारण  यह  कार्यक्रम  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है
 ?

 pat  कानूनगो
 :  rc HT  १६७  व्यक्तियों

 को  प्रशिक्षित  किया  गया है  ।  ८६  व्यक्तियों का
 एक  १९६ ३  तंक  अरपना  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर

 लेगा  ।  वहाँ  कोई  प्रशासनिक  समस्या  नहीं  है  ।

 समस्या  स्थान  प्रौढ़  मकानों  के  बारे  में  थी  ।

 prt  अंग्रेजी में



 २६.  Qaoy  मौखिक  उत्तर  ERR

 रत्त  maifz  सम्बन्धी  निर्यात  सलाहकार  समिति

 1६४६.  डा०  लक्ष् मीम लल  सिंधवी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किं

 क्या  सरकार  ने  हीरे  तथा  argent  सम्बन्धी  एक  निर्यात  हुनर

 समिति  बनाई  शर

 यदि  तो
 सा
 मिति  के  सदस्यों  के  क्या  नाम  हैं  तौर  सदस्यों  की  नियुक्ति  की  क्या

 कसौटी है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  ब्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 जी  हाँ  ॥

 समिति  के  समस्त  देश  से  व्यापार  के  दस  प्रतिनिधि  तथा  सभापति  समेत  सरकार  के

 दो  कर्मचारी  होंगे  ।  व्यापार  के  प्रतिनिधियों  का  aaa  उन  के  जवाहरात  नदी  के

 निर्यात  के  अनुभव  ate  व्यावसायिक  प्रतिष्ठा  के  आधार  पर  किया  गया  था  ।  निदेशक  समेत  नामों  की

 सूची  सभा  पटल
 पर

 रखी  जाती है  ।
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  Zto—

 BPRO/ER  ]

 पडा०  लक्ष्मीमत्ल  विंची  :  क्या  सरकार  ने  इन  वस्तु द्र ों  के  संबंध  में  निर्वात  संवर्धन  कार्यक्रम

 aa  है  तथा  यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया है  ?

 श्री  सुभाष  शाह
 :

 ऐसा  सात  वर्ष  से  हो  रहा  है  ।
 कयों

 कि
 इन  में  से  कोई  भी  वस्तु  देश  में

 नहीं  बनती  इसलिए  इनको  बिना  कटे  रूप  में  mart  करने  को  ग्र नू मति  है  ।

 उत्तर  भारत  में  खम्भात  तथा  दक्षिण  में  हीरे  जवाहरात  काटने  वाले  योग्य

 व्यक्ति है  ।  यह  निर्वात  करने  से  पटले  उनको  काटते  हैं  तथा  पालिश  करते  हैं  ।

 डा०  लक्ष् मीम लल  सिंघवी  :  क्या  सरकार  को  यह  बताया  गया  है  कि  इन  वस्तुयें  को  निर्यात

 व्यापार  में  लगे  हुए  व्यक्ति  इन  समितियों  में  नाम  निर्देशित  नहीं  होते  हैं  जिस  से  वह  ola  तरह

 से  काम  नहीं  करते हैं  तथा  व्यापार  या  प्रतिनिधित्व नहीं  करते हैं  ?

 फ्री  सनुभाईशशाह  :  माननीय  सदस्य  कृपया  नाम  देखें  तो  उनको  मालूम  होगा कि
 ८  ०  प्रतिशत

 निर्यात  व्यक्ति  करते  हैं

 श्री  ओंकारलाल  बैरवा  :  मैँ  जानना  चाहूंगा  कि  इस  कमेटो  में  कोई  विदेशी  भी  लिए  गए  हैं
 ?

 न
 सुभाष  शाह  कोई  विदेशी  नहीं  है  ;  सब  हिन्दुस्तान  के  आदमी  हैं

 pat  वॉरियर क्या  परीक्षण  में
 हीरे  काटने  काम  बतला  दिया

 गया  है  क्या

 योग्य  हीरे  काटने  वालों  को  देने  के  बाद  अधिक  चोरों  के  निर्यात  करने  का  बढ़ावा  दिया

 गया  है
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  जसा  मैं  ने  बताया  कि  यह  हीरे  आयात  किए  जाते  हैं  ौर  यहां  पर  काटे

 जाते  हैं
 ।

 पिछले  वर्ष  के  निर्यात  के  झांकने  ६  करोड़  रूपये  हैं  ।  इस  वर्ष  ६  ३५  करोड़  रूपये  हैं  ।

 हमें  aren
 है

 कि  ग्रां कड़े  १२  करोड़  रूपये  के  हो  जायेंगे  ।

 ग

 मूल  q ग्रेजी  में



 ६३२  मौखिक  उतर  १९  १९६ े

 श्री  कपूर सिह
 :

 क्या  सरकार ने  इस  बात  पर  विचार किया  है  कि  हमारे  इतिहास के  भ्रनुसार

 हीरे  जवाहरातों  को  बाहर  भेजना  अशुभ  माना  गया  है  ।

 गभ्रष्यक्ष  महोदय  :
 श्री  सराफ

 fat  श्यामलाल  सर्राफ
 :

 कया  तराशें  गये  हीरे  जवाहरातों को  हालैंड की  पद्धति  के  wae

 निर्वात  करने  का  है  ?

 श्री  शन भाई चक  दाह  यह  सब  तराशे  हुए  हीरे  जवाहरात  होते  हैं  ।  यह  सब  प्लैटिनम ails

 जड़े होते  सोने  में  जड़े  हीरे  जवाहरातों  के  बारे  में  एक  सप्ताह  में  योजना  घोषित  करूंगा  ।

 श्री  श्यामलाल सराफ  :  जो  छोटे  छोटे  हीरे  आधुनिक प्राकार  के  होते  हैं  जिनका  डिजायन

 डिजायन  हालैंड  में  बनता  है  ।

 च्  दाह
 :

 यह  मूल्यवान हीरे  जवाहरातों  के  बारे में  है  जिनका  मूल्य  साधारण .

 हीरे  जवाहरातों  से  अधिक  होता  है  ।  मफंराना  शादी का  नया  ति  भी  पंवार  योजना

 के  अधीन  होता  है  ।

 शी  कपूर  सिंह  :
 श्रीमान  मेरा  प्रशन  महत्वपूर्ण प्रश्न  जानना  चाहता  था  कि  हमारी

 सरकार  पुरानी  प्रयासों  का  भी  rex  करती  है  ।  कया  नीति  बनाते  समय  वह  उन  पर  भी  विचार

 करते हैं  ।

 महोदय
 :

 मैँ  समझा  था  कि  प्रश्न  भी  उस  समय  च्

 fat  कपूर  सिंह
 :

 में  प्रतिक्रिया सुनना  चाहता था  ।

 श्री  मनु भाई  शाह  :
 भारत  के  प्राचीन  रुढ़ि तर  के  अनुसार  भारत  में  रत्नों  का  निर्यात  होता

 था  ।  हमारे  देश  में  हीरे  जवाहरातों  को  तराशने  वाले  समस्त  विश्व  में  सब  से  ज्यादा  परन्तु

 यह  सभी  हीरे  जवाहरात  विदेशो ंसे  बिना  कटे  रूप  में  ma  थे  जिनको  यहां  पर  तराशा  जाता

 था  ।  १०  लाख  से  अ्रधिक  परिवार  यह  काम  करते  हैं  |

 श्री  कंडप्पन  :  क्या  सरकार ने  दक्षिण  में  घोंघे  से  मोती  बनाने  में  सुघार  करने  की  संभावनाओं

 पर  विचार  किया  है  ?

 श्री  च्  दाह  :  हमारा  समूद्र  तट  दुर्भाग्य  वश  ऐसा  नहीं  हैं  कि  हम  जापानी  के  समान

 सीपियां
 बना  सकें

 ।
 हम  इस  पर  ध्यान  दे  रहे  हैं

 ।
 परन्तु  इन  प्राकृतिक मोतियों  को  पाने

 के
 लिये  विशेष

 प्रकार  के  घोंघे  की  समितियों को  बढ़ाने प्रा वस् यकता  होगी ।

 fat  Go  बेंकटासुब्बया  :
 बर्मा  से  रत्न  आयात  करने  के  बारें  में  हमारी  क्या  स्थिति  है  ।  यह

 बढ़  गया  है  अथय्द कम हो गया कम  थि टो गय  है  |

 श्री  सुभाष  दाह : हम बर्मा हम  बर्मा  को  निर्यात कर  रहे  हैं  वहां  से  ग्रा यात  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  यह

 बढ़  गया

 मूल  sist  में
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 बर्मा  को  कपड़  का  निर्वात

 1९४७.  श्री  महेश्वर  नायक  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बर्मा  में  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किये  जाने  के  पश्चात्‌  ,  उस  देश  को

 होने  वाले  भारतीय  कपड़े  का  निर्यात  बन्द  कर  दिया  गया  है

 इस  राष्ट्रीयकरण  से  पहले  बर्मा  की  कपड़े  कीं  कितनी  आवश्यकता  भारत  से  पुरीਂ  की

 जाती  थीਂ  प्रौढ़  इस  कारण  भारत  के  निर्यात  व्यापार  को  कितनी हानि  हुई  है  ;  श्र

 क्या  भारत  सरकार  बर्मा  के  साथ  कपड़े  का  व्यापार  सामान्य  नियति  व्यापार  कायम

 रखने  का  विचार कर  रही  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में
 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 से  बर्मा  में  बैंकिंग  व्यवसाय  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  बम  को  भारतीय  कपड़ों  का  निर्यात

 बन्द  नहीं  किया  गया  है  ।  बम  को  वस्त्र  निर्यात  करने  के  लिये  भारतीय  अंश  बर्मा  की  झ्रावश्यकताग रों

 तथा  अन्य  व्यापार  भागीदारों  के  द्वारा  भारतीय  संभरण  की  प्रतियोगिता  पर  ऑ्राधारित  होता

 है  ।  इसलिए  भारतीय निय  ति  व्यापार  में  हानि का  प्रश्न ही  नहीं  है  उठता  है
 ?

 ऊपर  बताई  गई  स्थिति के  आघार  पर  बर्मा  को  हमारा  सामान्य  व्यापार  पुनः  बनाने के  लिये

 कार्यवाही करने  के  प्रश्न  पर  हम  विचार  कर  रहे  हैं प्र  गत  माह  हमने  बर्मा  को  इस  देश से  वस्त्रों

 के  निय  ति  के  लिए  एक  विशेष  शिष्ट  मंडल  भेजा  है  ।

 att  महेश्वर  नायक  बर्मा  को  वस्त्र  निर्यात  के  संबंध  में  भारतीय  बैंक  क्या  काम  करते  हैं
 ?

 कया  बर्मा  में  बैंकिंग  प्रणाली के  राष्ट्रीयकरण  के  कपिल  अधीन  इसी  प्रकार  कीਂ  सुविधायें  हैं  ?

 श्री  सुभाष  शाह  :  में  ने  बताया  कि  राष्ट्रीयकरण  का  हमारे  निर्यात  पर  कोई  बुरा

 प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  राष्ट्रीयकरण  देश  की  सरकार  को  होती  है  परन्तु  इसका  हमारे  निर्यात

 qe  नहीं  पड़ा है  ।

 श्री  महेश्वर  नायक  :  हम  से  बड़ी  मात्रा  में  चावल  का  आयात  कर  न्प्3 ट्टू  |
 क्या  सरकार

 का  विचार  बर्मा  से  प्राया ते  किए  गए  चावल के  बदले  में  वस्त्र का  निय  ति  करने  के  संबंध  में  बर्मा  में
 ES

 वस्तु  विनिमय किया  गया  ट
 9

 fat  सुभाष  गाह  :  हमने  बर्मा  से  वस्तु  मिनिमय
 करार

 नहीं  किया
 था

 ।  न  ती  वही  देश

 तथा  नहीं  हम  इस  प्रणाली  को  ठीक  समझते  हैं  ।  यह  स्वतंत्र  व्यापार  दोनों देश  परिवर्तनीय

 स्टरलिंग  पर  ग्रधिकतम  वस्तुयें  बेचने  का  प्रयत्न  करत  Fl  हम  बर्मा  से  सवा  लाख
 टन

 खरीद  रहे

 हूँ  ।

 pat  भागवत झा  आजाद  :  क्या  सरकार  न ेबर्मा  में  बैकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  कारण  बरे

 प्रभाव  का  निर्घारण  किया  है
 ?

 sat  मनु भाई  राष्ट्रीयकरण  हाल  में  ही  gare  |

 अनेक  देश

 अपनी  नीति

 बनाने  के
 लिए  स्वतंत्र  है  ।  बैक  सरकारी  हाथों में  है  भ्रमणा  गर  सरकारी हाथों  म ेमें  इसका  हमारे  व्यापार पर

 gat  नहीं  होता  है
 ।

 हमारा  व्यापार  हमारी  सपनो  शक्ति पर  है

 fara  wast  में
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 श्री  श्यामलाल  सर्राफ  :  बर्मा  सरकार  में  हाल  में  ही  राजनीतिक  तथा  श्रमिक  परिवर्तन

 होने के  कारण  क्या  उस  देश  में  से  वस्तुभ्नों का  लाभदायक  व्यापार  तथा  उनको  अधिक  निर्वात  करते

 रहना  लाभदायक  होगा  ?

 fat  मनु भाई  दाह :  हाल  ही  में  हमने  खाद्य  सचिव  के  नेतृत्व  में  उच्च  अधिकारियों  का बर्मा

 को  उच्चाधिकार  शक्ति  सरकारी  प्रतिनिधिमंडल  भ  जा  गया  था  ।  हम  ने  भी  उस  समय  केन्द्रीय  मंत्री

 wear  विदेश  व्यापार  मंत्री  के  नेतृत्व में  बर्मा  का  एक  शिष्ट  मंडल  बुलाया था  ।  इन  दोनों

 शिष्टमंडलों के  बाद  व्यापार  बढ़  रहा  है  तथा  भारत  से  बर्मा  प्रौढ़  खरीददारीਂ  कर  रहा

 श्री  दाजी  :  गत  दो  वर्षो  के  लिए  बम ह  को  हमारा  नयी  ति  किस  प्रकार  का

 श्री  मनु भाई
 :

 उस  देश  में
 €  करोड़  रुपये

 का
 आयात  हमारे देश  से  लगभग  ६.

 करोड़  रुपये  का  निर्यात  gat  i  जब  हम  को  बर्म  से  शर  प्रतीक  चावल  खरीदना था

 तब  हमारा  लगभग  ३  करोड़  रुपये  शेष  संतुलन  होगा  ।

 pat  दाजी
 :

 मेरा  यह  प्रशन  नहीं
 था  ।

 मेरा
 प्रदान  वस्त्र

 के  संबंध  में
 था  ।

 गत  दो
 वर्षों

 में

 हमने  कितने  कपड़े का  निर्यात  किया
 था  ?

 श्री  सुभाष  दाह
 :

 कपड़े  के  आंकड़े  अगले  हैं
 ।  हमारा  व्यापार  हथकरघे  के

 कपड़े  तथा

 सारंग  यदि  माननीय
 सदस्य  कपड़े के  संबंध  में

 ToT
 से

 प्रश्न  पूछें तो  मैं  बता  सकूंगा ।

 श्री  वॉरियर :  क्या  सरकार  ने
 बर्मा  में  विशेषतया  हथकरघे के  के  मूल्य

 प्रतियोगीਂ बनाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  ह  ?

 pot  मनु भाई  दाह
 :  हथकरघे के  कपड़े  के  लिए हम  कोशिश कर  xed  |  गत  दस  वर्षों में

 उन्होंने  कपड़े  के  उद्योग  का  area  किया है  ।  हाल  में  ही  इस  महीने  में  बर्मा  को  पाप ली नं

 तथा  अरन्य  कपड़े  के  लिए  €७  लाख  बेचा था

 श्री राम  सहाय  पाण्डेय  :  हम  किस  किस्म के  कपड़े  का  निर्यात  करते हैं  ;  बीच  की

 का  तथा  फाइन  किस्म का  ?

 sat  मनु भाई  बीच  की  किस्म  का  तथा  मोटी  किस्म  का  ;  फाइन  किस्म

 का  थोड़ा  होता है  ।

 श्री  प्र०  भर  बरुश्रा : क्या यह सच है क्या  यह  सच  है  हाल  में  हीਂ  चीनी  कपड़ा  बर्मा  में  कराया
 ०

 तथा  az  भारतीय  कपड़े  को  वहां से  हटा  रहा  है  ?

 pat  सुनवाई  शाह  यह  सच  है
 कि

 चीनी  हमारे  तथा
 जापान

 से  ३  अथवा
 ४

 वर्षों
 से  कम

 मूल्य  पर  कपड़ा  दे  रहे हैं  ।  जापान  भी  प्रतियोगी है  ।

 लेटिन  श्रमिक  देशों  को  निर्यात

 1*  ६४८.  wi  रामनाथन  चेट्टियार  :
 क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कीं  कपा

 करेंगे  कि

 लेटिन  अमरीकी  देशों  को  परम्परागत  चीजों  का  निर्यात  बढ़ानेके  मामले  में
 कितनी  प्रगति हुई  है  ;

 अंग्रेजी  में



 २६  Yay  )  मौखिक  उतर  बद्र

 निर्यात  बढ़ाने में  क्या  कठिनाइयां  tak  उनको  किस  प्रकार  दूर  करने का  विचार

 ह ै?

 arise  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :  )
 पटसन का  निर्माण  लेटिन  water  को  हमारे  निर्यात के  go  प्रतिशत से  अधिक  है  ।

 रसायनों  arte  राय  वस्तुभ्नों का  निर्यात  जो  geue ey में  १३०  लाख  रुपयों का  PEQR—-FR

 के  पहले  दस  महीनों में  ११६  लाख  रुपये  हो  गया  थोड़ा बढ़  गया  I

 हमारे  निर्यात  के  बढ़ने  के  माग  में  बहुत  सी  रुकावटें  नौवहन  पर  बहुत
 alas

 लंबी  भारत तथा  उन  देशों  की  तुलनात्मक  जो  इस  जेसी  वस्तुयें पेदा  कर  रहे

 भाषा  संबंधी  उस  प्रदेश  में  अमरीका  जेसे  पड़ौसी  देश  से  जोरदार  प्रतियोगिता

 भारत के  निर्यातकों तथा  इन  देशों में  उनके  समान  निर्यातकों के  बीच  संबंध  बनाने  के  प्रयत्न

 किये जा  रहे
 इंजीनियरिंग

 परिषद  के
 दो

 शिष्टमंडल  उस  क्षेत्र  के  झ्रधिकांश  देशों  का  दौरा
 कर

 चुके

 é

 pat  न्  चेट्टियार
 :

 क्या  भारत  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  पटसन के  रेड  का निर्यात

 विशेषकर  अर्जन टाइ ना को  नहीं  कर  रहा  कौर  हाल के  पिछले  पांच  वर्षों में  निर्यात के  कम  होने

 के  क्या  कारण हैं  ?

 pat  मुही उद्दीन  :  प्रशन  का  पहला  भाग  ठीक  नहीं  ।  किन्तु  यह  सच  है  कि  पटसन  के  विकसित

 बाजार  हम  ava  हिस्सा  बनाये  नहीं  रख  सके  ।  प्रतिकार  वस्तुएं  पाकिस्तान  से  जा  रही  हैं  ।.

 ay के  लिये  हमारे  निर्यात में  थोड़ीਂ  वृद्धि हुई  है  ।

 श्री  रास नाथन  चेट्टियार  :  जब  वसूला  शर  श्रजंनटाइना में  भारतीय चाय  की

 मांग  अधिक  तो  सरकार उन  लेटिन  अमरीकीਂ देशों  को  ahs  चाय  भेजने के  लिये  चाय  निर्यातकों

 की  सहायता  करने  तथा  वुद्धि  करने के  लिये  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 श्री  मनु भाई  मुझे  |  ब्राजील  संसार  की
 ८०  प्रतिशत  काफी  उगाता है

 यह  चाय  बिल्कुल  नहीं  पीता  उनके  द्वारा  बड़ी  मात्रा में  चाय  की  खपत  करने  का  कोई

 wet  नहीं  वे  काफी  बेचने  ale  पीने का  प्रयत्न कर  रहे  हैं  ।  किन्तु  मेक्सिको  व  चिली  को  चाय

 के  नियति में  वृद्धि  हुई  है  ।

 पुन्नी  श्यामलाल  सर्राफ :  लेटिन  अमरीकी देशों  के  संबंध में  हमारे  निर्यात  के  साथ  कौर

 किन  देशों  की  प्रतियोगिता  है  ate  विशेषकर  कया  पाकिस्तान  से  पटसन  का  निर्वात  बढ़  गया

 फानी  सुभाष  शाह  जहां तक  लेटिन  अमरीकी  देशों को  हमारे  कौर  दक्षिण पुर्व  एशिया

 के  व्यापार  का  संबंध  यदि  माननीय  सदस्य  विश्व  व्यापार  चित्र को  देखें  तो  यह  बहुत  कम
 लंबी  दूरी के  कारण  एक  प्रतिशत

 से  कम  ।
 जापान  को  छोड़ कर  दक्षिण  पूर्व  एशिया का  किसी  भीं

 देश
 का

 लेटिन  अमरीकी  देशों के  साथ  बहुत  बड़ा  व्यापार  नहीं  wa  हम  विश्वास  करते  हैं

 कि  ऐसी  संभावना  यदि  हम  उचित  बाजार  सर्वेक्षण  करें  र  भ्रमित  निर्यात  गृह  लेटिन  भ्रम रिकी

 देशों में
 झपने  दफ्तर

 हाल  हीਂ  में  पिछले  एक  सप्ताह से  एक  उच्च  शक्ति  सम्पन्न  मैक्सिको

 का  शिष्टमंडल  हमारे देश  में  कराया हुआ  है  |  उन
 देशों

 के  साथ  पारस्पिरिक  संबंध
 करने

 का
 प्रयास

 कर  रहे  हैं
 ।

 गजयਂ

 मूल  wast  में
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 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  क्या  कुछ  अखबारों  के  इस  श्राव्य के  समाचारों में  कुछ  सचाई

 है  किचिन  जान  बूझ  कर  भारत पर  ara  करने के  उद्देश्य  लेटिन  दक्षिण  पूर्वी

 एशियाई  तथा  अफ्रीकी  बाजारों की  are  अधिक  ध्यान  दे  रहा  कौर  यदि  तो  क्या  यह  देता

 करने का  कोई  कारण है  कि  निकट  भविष्य में  लेटिन  भ्रमरी कीं बाजारों  में  चीन  कीਂ  भारत का

 दार  प्रतिद्वन्दी  होने  की  संभावना है  ?

 att  सुभाष  शाह  :  यह  बिल्कुल  स्पष्ट है  ।  चीन  बहुत समय  से  ऐसा  कर  रहा  केवल

 लेटिन  श्रीलंका में  दी  ग्रसित  प्रफ्रीर्क  तथा  एशियाई  देशों  में  ।  मुझे  सभा  के  सामने  यह  कहने  का

 है  कि  हम  साधारण  ऋण  देनेका  प्रयत्न  कर  |  वे
 २०  ३०  वर्षों  १५  वर्ष के  ऋण

 देते  wa  तक  हम  विदेशीਂ  मुद्रा की  स्थिति के  कारण  लंबे  से  लंबा  श  या ७  वर्ष  का  ऋण  दे  सके

 इस  पर  दिल  छोड़ने का  कोई  कारण  नहीं है  ।  हम  इसे  अधिकाधिक तेज  कर  es  |  हम  चीन

 सेਂ  कम  करते हैं  या  यह  प्रश्न  नहीं  है  ।  हम  इन देशों के  बारे  में  जितना कर  रहे  हमें उस

 stan  करना  चाहिये  ।

 fat  हरि  विष्णु  कामत  :  प्रश्न यह  है  कि  क्या  हम  वैसा  करते  हैं  |

 पं श्रीमती  रेण  चयनकर्ता  :  उन  लेटिन  अमरीकी  देशों  जिनके  साथ  हमारा  श्री  त

 बहुत कम  व्यापार  रहा  सरकार ने  क्या  किया  हमारे माल  के  लिये  बाजार  बनाने  के  लिये
 था

 इन  देशो ंके  साथ  हमारा  व्यापार  बढ़ाने के  राजकीय  व्यापार निगम  द्वारा  तथा

 प्र परम्परागत  वस्तु भ्र ों  में  निर्माण  संबंधी  परिषदों के  सरकार  क्या  विशेष  कदम  उठा  रही
 चाय  कौर  पटसन  परम्पारगत  पदार्थ  हैं  ।  भ्र परम्परागत  चीजों  के  बारे में  क्या  उपाय  किये  गये

 केवल  ब्राजील ही  वहां  बहुत  से  देश  हैं  ।  इस  सारे  ware  क्षेत्र में  जिसके  साथ  हमारा

 तक कोई  व्यापार  नहीं  सरकार ने  बाजार  ढूंढने  के  लिये  कया  किया  है
 ?

 fat  सुभाष  दाह  :  सभा  अनुभव  करेगी  कि  लेटिन  water  संयुक्त  राज्य  ग्र मरी का  के

 बिल्कुल  समीप है  ।  उस  देश  में  अधिकांश  व्यापार  तैयार  माल  का  होता  है
 ।

 बड़े  शक्तिशाली

 देश से  प्रतियोगिता  करने  के  प्रयत्न के  लिये  कुछ  कठिनाई  जब  हमारे  यहां  पड़ोसी

 यूरोपीय  देश  जहां  हम  बड़ीਂ  मात्रा में
 माल  बेच  सकते हैं  चाहे  हमें

 चुनना  पड़े  ।  हमारा  प्रयत्न यह  है  कि  हम  उन  क्षेत्रों में  अपने  प्रयत्नों को  अधिक  से  म्यूजिक  बढ़ायें

 जहां  हमें  अजय  परिणाम  प्राप्त  हो  सकें  और  निश्चय  हीਂ  लेटिन  अमरीका  को  उस  कम  उग्रता  मैं

 सीमित  मात्रा  तक  aaa  हिस्सा  प्राप्त  होगा  ।

 इस्पात  उद्योगों  सम्बन्धी  उत्पादकता  दल

 [  श्री  राम  सहाय  पाण्डेय
 1६४€.  2

 शी  यशपाल  सिंह :

 Lat  fanaa  सेठ  :|

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  eit  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  उत्पादकता
 दल  frat  रूस  ौर  चेकोस्लाविया  में  इस्पात  उद्योगों

 के  कार्य  का  भ्रध्ययन  किया था  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया है  ;

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  उप-पत्तियां क्या  हैं  ?

 मल
 म
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  जीत्हा ं।

 इस्पात  तथा  लोहा  उद्योग  संबंधी  दल  के  प्रतिवेदन कीਂ  प्रतियां  १२  अप्रैल  १९६ २

 को  सभा  पटल  पर  रख  दी  गईं  थीं  ।  दल  की  उप पत्तियों का  संक्षेप  प्रतिवेदन के  पृष्ठ  (१)  से

 (२२)  तक  में  दिया  गया  है  ।

 श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  :  सरकार  भ्रमित  कुशलता  तथा  प्रतीक  उत्पादन  लाने के  निमित्त

 दल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों को  कार्यान्वित  करने के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने का  विचार

 करती है  ?

 कानूनगो  :  इन  सब  अध्ययन दल  प्रतिवेदनों  संबंधी  सामान्य  तरीका  यह  है  कि

 रिपोर्ट उन  विशिष्ट  उद्योग  में  दिलचस्पी  रखने  वाले  संगठनों  तथा  को  भेजी  जाती हैं  ।  बाद

 में  स्थानीय  उत्पादकता  परिषदों  द्वारा  चर्चा को  प्रोत्साहन  तथा  प्रायोजित किया  जाता  है

 ऐसी  संस्थाओं  द्वारा  चर्चा  दल  प्रस्तावित  किये  जाते हैं  ।  राष्ट्रीय  उत्पादकता परिषद  का  काम

 दिलचस्पी  पेदा  करना  न  कि  परिणामों  जब  तक  कि  यह  कुछ  समय

 न  हो  ।  प्रतिवेदन  रखने में  कुछ  महींने लग  जाते  हैं  ।

 प्लव  ती परिचित  बंगाल  a  मोमेंट

 +

 £..” हूँ ५  व०  राघवन :
 |

 श्री  पोट्टेकाट्ट  :

 16५०.  )
 श्री  वासुदेवन  नायर  :

 याज शिक  :

 क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने कीਂ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल में  एक
 सीमेंट

 फैक्ट्री  प्रारम्भ  करने के  लिये  ag  को  लाईसेंस

 दिया  गया  था  ;

 क्या  लाइसेंस  विवियन  बोस  प्रतिवेदन  के
 . छपने के  दिया गया  था  ;

 क्या  लाइसेंस देने  से  पहले  प्रतिवेदन  की  उपपत्तियों का  शझ्रध्ययन  किया गया  था  ;

 कितनी  विदेशीਂ  मुद्रा  अन्त ग्रस्त  थी
 ?

 इस्पात तथा भारी उद्योग तथा  भारी  उद्योग
 मंत्रालय  में  उपमंत्री

 प्र०  सेठी  )  :  से

 १०  अक्तूबर  १९६२  को  मैसर्स  साहु जैन  समिति को  एक  प्रयोजन  पत्र  जारी  किया  गया  जिस्मे

 aan  बंगाल के  पुरुलिया  जिले में  झारडा  में  एक  सीमेंट  फैक्ट्री  स्थापित  करने के  लिये  लाइसेंस

 देन ेकी  उसकी  wear  स्वीकार की  गयी  थीਂ  |  उनको  फैक्ट्री  स्थापित  करने  तथा  किसी  एंक देशी

 मद्यीनरीਂ  निर्यातकों के  साथ  भ्रपेक्षित  संयंत्र  ait  मशीनरी के  लिये  व्यवस्था  करने के  लिये

 प्रारंभिक  कार्यवाही  करने  को  कहा  गया  ।  संयंत्र  तथा  उपकरण  का  संतोषजनक  प्रबंध  हो  जाने

 के
 लभ  औपचारिक  लाइसेंस  दिया  जांता  भ्र भी  ऐसा  नहीं  किया  गया

 ।

 प्रयोजन  पत्र
 देते

 विवियन  बोस
 की  रिपोर्ट पेश  नहीं  हुई  थी

 ata  में

 460  (Ai)-L.S.  2



 मौखिक  उत्तर  १९  १९६३

 प्रस्तावित  फैक्टरी  देशी  मशीनरी  के  आकार  पर  स्थापित  की  जाती  है  श्र  प्रत्यक्ष  रुप  से

 उस  wa  को  कोई  विदेशी  मुद्रा  नहीं  दी  जाएगी  ।  तथापि  सीमेंट  मशीनरी  निर्माता  जिसे

 fares  किया  गया  न्यूनतम  अत्यावश्यक  पुर्जों  के  आयात  के  लिए  श्रयेक्षित  मात्रा  में  विदेशी

 मुद्रा  दी  जाएगी  ।

 श्री  श्र०  राघवन  :  यह  लाइसेंस  देने  के  मामले  में  कितने  ate  कौन  से  प्रक्रियों  पर

 विचार किया  गया  था  ?

 श्री  प्री  ado  सेठी  :  २५  १९६२  को  साहू जेन  ने  प्रार्थना दी  कौर  बाद  में  ६२

 में  दो  atte  श्रेणियां  झाई  कौर  पश़्चिम  बंगाल  को  फर्म  चुनने  को  कहा  गया  कौर  उन्होंने  साहू
 जन

 की  सिफारिश  की  ।

 उपमंत्री  ने  कहा  है  कि  १९६२  में  प्रयोजन  पत्र  जारी  किया

 गया  क्या  उन  को  पता  है  कि  विवियन  बोस  की  रिपोर्ट  उस  समय  लंबित  थी  ?  क्या  उनके  उत्तर

 से  यह  समझा  जाए
 कि

 यह  प्रयोजन पत्र  लाइसेंस  देने  का  उत्तरदायित्व केन्द्रीय  सरकार  का

 नहों कर  सर्वथा  राज्य  सरकार का  है  ?

 श्री  प्र०  च ं०  सेठी  :
 प्रयोजन  पत्र  १७  ERR  को  दिया  गया  झर  तब  तक  विवियन

 बोस  की  रिपोर्ट  नहीं  भाई  थी  ।

 शो  दाजी  :
 वह  जुलाई में  गई  थी  क्या  वह  उत्तरदायित्व  से  मुक्त  होना  चाहते

 हैं  उन्होंने  कहा है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  अन्तिम  फैसला  किया  किसका

 दायित्व है  इस  मामले  में  ?  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  उत्तरदायित्व  है  या  उसने  राज्य  सरकार  की

 सिफारिश  पर  झपने  श्राप  एसा  किया  है  ?

 पत्नी  प्र०  चे  सेठी  :  प्रयोजन  पत्र  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  सिफारिश  जानेके

 प्रयोजन  पत्र  देने  का  afar  उत्तरदायित्व  केन्द्रीय  सरकार का  है  ।
 हीं  जारी  किया  गया  ।

 पं श्री  डोनेन  भट्टाचार्य  :  बोस  ford  के  प्रकाशित  होने  के परुचात च  सरकार  लाइसेंस

 को  रह  करने का  विचार कर  रही  है  ?

 श्रीधर  चं०  सेठी  :  विवियन  बोस  ara  की  रिपोर्टे  से  यदि  कोई  बात  उत्पन्न  होती

 होगी  तो  उस  पर  अवश्य  ध्यान  दिया  जायगा ॥

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  जब  विवियन  बोस  की  रिपोर्ट  जून  से  सरकार  के  पास  तो  यह

 भ्रक्तूबर में  क्यों  जारी  किया  गया  ?

 yao  चं०  जहां तक  मुझे  मालूम है  कि  प्रयोजन  पत्र  बोस  रिपोर्ट के  जाने  से

 पहले  दिया  गया  था  ।

 श्री  चिदी  कुमार  चौधरी  :  क्या  राज्य  सरकार  की  सिफारिश  रिपोर्ट  के  प्रकाशित

 होने  से  पहले  प्राप्त हुई  या  बाद  में
 ?

 tat ह ०  चं०  इससे  पहले  ।

 मूल  wit  में



 Re  aay  ४६३९

 निर्यात  गृहों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  देना

 ६५१.  थ्री  To  चे  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  हाल  में  ही  विदेशों  के  बढ़ाने  में  सहायता  देने  के  लिए

 प्राप्त  निर्यात  गृहों  को  तदर्थ  आधार
 पर  विदेशों  मुद्रा  देने  का  निर्णय  किया

 ak

 यदि  तो  निर्णय कौ  रुप  रेखा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई
 :

 झर  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  निर्यात  गृहों  को  निर्यात  योजनायें  पुरी  करने  के

 जहां  कहीं  भी  उचित  तथा  झ्रावइ्यक  होगा  वहां  विदेशो  मुद्रा  के  देने  को  सुविधा  को  भी

 मिला  पर्याप्त  सुविधायें  प्रदान  जायेंगी  ।  मुद्रा  दिये  जाने  के  लिये  निर्यात  गृहों  से

 प्राप्त  हुई  प्रार्थनाओं  पर  प्रत्येक  मामले  के  गुण-दोषों  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  तथा

 इसके  योग्य  मामलों  में  विदेशी  मुद्रा  दी  जाती
 है  ।

 श्री  प्र०७  बरुआ  :  किन  कारणों से  प्रेरित  हो  कर  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  है  ?

 क्या  इस  प्रकार  के  प्रयोजन  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  के  उपयोग  पर  कोई  सीमा  भी  लगाई  गई  है  ?

 श्री  सनुभाई  शाह  :  हमने  हाल ही  में  रक्षित  बैंक से  एक  प्रस्ताव  किया  २०  निर्यात

 गृह  ऐस ेहैं
 जिनकी

 हमने  निर्यातों
 को  बढ़ाने के  कार्य  में  उपयोग  किये

 जाने
 के  हेतु कुछ

 तथा  आवंटन

 करने  के  लिये  मान्यता  प्रदान की  है  ।

 श्री  प्र०  चे  :  क्  इस  उपाय  का  यह  wy  होगा  कि  यह  निर्यात  निर्यात

 संवर्धन  परिषद्‌  तथा  वस्तु  बोर्डों  के  समान  स्तर  पर  श्री  जायेंगे  ?

 श्री  aa  निर्यात  संवर्धन  परिषद  राजविधि  द्वारा  गठित  एक  ऐसा  निकाय

 है  जिसमें  अनेकों  निर्यात  हित  विहित हैं  ।  यह  तो  व  यक्ति  निर्यात गृह  हैं  ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  इन  २०  एक्सपर्ट  हाउसेज  के
 सिवाय  जो  दूसरे  एक्सपोर्ट  हाउसेज

 हैं  उन  के  प्रतिनिधि  अगर  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  के  लिये  विदेश  जाना  चाहे  तो  उन  को  फारेन

 एक्सचेन्ज  देने  के  बारे  में  गवर्नमेंट  सोचती है  ?

 toil  सुभाष  हम  उन  को  मदद  करने  की  कोशिश  करते  हैं  जितने  हमारे  रिसोर्सेज  हैं

 एक्सपोर्ट  हाउसेज  के  लिए  जो  मेन  क्राइटेरियन  गजट  नोटिफिकेशन  में  दिया  गया  है  वह  यह  है  कि

 एक्सपोर्ट  ट्रेड में  भ्रच्छे  भ्रच्छे  क्वालिटी  कांशस  एक्स्पो र्ट्स  बने  कंट्री का  एक्सपोर्ट  ज्यादा  बढ़ायें

 ate  कमोडिटी  का  रेपुटेशन  भी  खूब  बढ़ायें  |

 श्री  इन  फर्मों  को  कुल  कितनों  विदेशी  मुद्रा  दी  गई  है  तथा  अकेली  एक

 फर्म  को  अधिक  से  अधिक  कितनी  मुद्रा  दी  गई  है  ?

 श्री  सुभाष  दाह
 :

 यह  गत  चार  महीनों में  ही  बने  हैं  wa  तक  प्रति  निर्यात गृह  को

 अधिक
 से

 अधिक  ८
 हजार  रुपये  दिए गये  हैं  ।

 श्री  इज़्ज़त  गुप्त  :  सरकार  के  पास  इसको  जांच  करने  तथा  यह  देखने  के  लिए  क्या

 साधन  हैं  कि  यह  विदेशी  मुद्रा  वास्तव  में
 जिस  प्रयोजन  के  लिये

 दी  गई  है  वह  क्रियान्वित  किया  जाता

 मूल
 ay
 ad  +  ं



 VEVo  मौखिक  उत्तर  १९  ..]  ERR

 है  तथा  सम्बन्धित  निर्यात  गृहों  द्वारा  इस  धन  का  उपयोग  विक्रय  को  बढ़ाने  के  लिये  प्रभावशाली

 कार्यों  के  रुप  में  किया  जाता

 श्री  सुभाष  जाह  :  नतीजा  दो  अथवा  तीन  वर्षों  में  मालूम  हो  सकेगा  |  कोई  दो  अथवा

 फोन  लाख  रुपया  प्रतिशत  व्यय  कर  देता  ae  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  कार्यालय  नहीं  खोलता

 अथवा
 दौरे  नहीं  यह  श्रद्धा  की  जातों है

 कि  प्रत्येक  निर्माण  गृह  में  जब
 कार्य  प्रारम्भ

 हो  जायेगा  तो  वह  २-३  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  तक  कमायेगा  |

 लगी  स०  Ato  बनर्जी  :  क्या  यह  सच  है  कि  अधिक  से  अधिक  अथवा  eo  प्रतिशत

 विदेशी  मुद्रा  २५  बड़ों  बड़ी  व्यापारिक  संस्थानों  को  दे  दी  गई  थी  शौर  इस  वितरण  के  कारण

 अरन्य  छोटी  छोटो  संस्थानों  को  हानि  उड़ानों

 श्री  सुभाष  दाह  :
 मे  यह  नहीं  जानता  ।  किन्हीं  भीਂ  संस्थानों  को  कोई  facet  मुद्रा

 नहीं  दी  गई  ।  रक्षित  बेक  के  सामान्य  नियमों  के  वैयक्तिक  यात्री  जाते  रहते  मेरा

 विचार  है  कि  माननीय  सदस्य  को  कुछ  गलत  जानकारी  मिली  है  ।  इस  कारण  किसी  को  थो

 कोई  विदेशों  मुद्रा  नहीं  दो  गई  है  ।

 जिन  लोगों  को  सरकार  बाहर  जाने  के  लिये  फारेन  एस्क्वेर्ज  देती  है

 क्या उन  से  वह  इस  बात  को  भी  कोई  रिपोर्ट  है  कि  वहां  जा  कर  उन्होंने  कौन  कौन  सा
 काम

 ? किया

 श्री  मनु भाई  दाह  यहीं  इस  में  बात  अभी  तन  चार  महीने  एक्सपोर्ट

 कोई  एक  दिन  में  तो  होता  नहीं  ।  चार  साल  लगेंगे  ।  उस  के  अन्दर  हर  साल  एवेलुएदन

 होगा  कि  एक्सपोर्ट  हाउसेस  ने  कितना  किस  कमोडिटी  से  किस  डाइरेक्शन  में  वह

 जा  रहे हैं  ।  इस  का  मतलब  यह  नहीं  है  कि  सारा  एक्स्पो  हमारा  एक्सपोर्ट  हाउसेज  से  हीਂ  होता  है  ।

 उन  के  द्वारा तो  मुश्किल  से  कोई  १  या २  परसेन्ट का  ट्रेड  होता  या  शायद  इतना  Wh  न

 होगा  ।  बानो  एक्सपोर्ट हम  कर  रहे  हैं  ।

 टी टा घर  जूट  मिल  Ao  १  तथा  २

 1*€  ५३.  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 यह  सच  है  कि  सरकार  ने  टोटाघर  जूट  मिल  नं ०  १  के
 zieTat  पटसन  मिल

 त०  २  में  सिलाये  जाने  की  अनुमति  दे  दी  कौर

 यदि  तो  वैज्ञानिक  व्यवस्था करण  तथा  एकीकरण  के  लिये  किन  शर्तों  पर  भ्र नुम ति

 दी  गई  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मतुभाई
 :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रबर्ती  क्या  यह  समझ  लूं  कि  कोई  प्रार्थनापत्र  हो  पाया  कौर

 इस  लिये  इसका  set  ही  नहीं  अथवा  कोई  प्रा धता पत्र  प्राप्त  हुमा ह ैहै  तथा  उसे  रद  कर

 किया गया  है  ?

 मूल  अंग्रे  जीमें



 २६  aay  मौखिक  उत्तर  दर्रे

 सुभाष  शाह  औपचारिक  रुप
 से  कोई  प्रार्थना

 प्राप्त  नहीं हुई  चाहे  बाप
 उसे

 प्रार्थनापत्र  कहें  अन्य  कुछ  |

 गजी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  बंगाल  को  कितनों  जट  निर्माण  करने  कम्पनियों  ने  wat

 अपने  अधीन  अनेकों  कारखानों  का  एकाोकरण कर  लिया  है  अरब  इससे  उनकी  लाभ  प्रदता  में

 कहां  तक  वृद्धि  हुई है
 ?

 fat  सन भाई  दाह  यह  एक  बहुत  व्यापक  प्रदर  है  ।

 rae  का  आयात

 gm  श्रॉंकारलाल  :
 Tey,

 st  प्र०  चल  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  को  मच्छी  किस्म  के  तम्बाक  के  संभरण  के  लिये पी  ०  एल०
 ४८०

 के  अ्रघीन

 हाल  में  ही  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  हुए  हैं  ;
 स्कोर

 यदि  तो  करार  की  दात  कया हैं  तथा  करार  के  अधीन  कितना  तम्बाकू  अरयात

 किया  जाना  है

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  सत्री  सन भाई  रोक

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |

 विवरण

 जी

 २६  SRR  को  ATV  तथा  भारत  सरकार  के  बीच  जिस  कृषि  करार  पर

 हस्ताक्षर  किये  गये  थे  तथा  जो  अमल  g&48  को  संशोधित  किया  गया
 था

 उसमें  पूरे  पूरे  ब्यौरे

 दिये  गये  हैं  सकी  प्रतियां  संसद्‌  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं  ।  संक्षिप्त  रूप  में  यह  बताया  जा  सकता

 है  कि  करार  में  समुद्रीय  परिवहन  प्रभारों  के  भुगतान  की  राशि  को  मिलाकर  २०  लाख  ६०  हजार  डालर

 के  समय  का  लगभग  १०८३  few  टन  तम्बाकू  gad  से  रात  करने  का  उपबन्ध  किया

 | गया है

 इस  करार  वे  श्रनसरण  में  किये  गये  वित्र  के  परिणामस्वरूप  जितना  रुपया  अमरीका

 सरकार  को  देय  होगा  उसका  १४५  प्रतिशत  अमरीका  को  भारत  में  अपना  व्यय  करने  के

 लिये  उपलब्  कर  दिया  जायेगा  जब  aq  ८४५  प्रतिशत  पारस्परिक  सहमति  से  ऐसी

 परियोजनाओं  को
 वित्त दोषित

 करने  के  लिये  ऋणों  के  रूप  में  उपयोग  किया  जायेगा  जो  कि

 अ्राथिक  विकास  को  बढ़ाने के
 ।

 लिये  हों  ।

 श्री  श्रोंकारलाल  बैरवा  :  इस  समय  देश  में  तम्बाक्‌  का  उत्पादन  कितना

 श्री  मनु भाई  दाह :  हमारे  देश  कोई  ३७  करोड़  रुपये  का  उत उत्पादन 11a  होता है  ।

 श्री  झोंकारलाल  बरवा  जितनी  मांग  है  उस  की  पति  के  लिये  कितना  तम्बाकू  का  रायात

 किया  जाता  है
 ?

 मूल  में



 ४६४२  मानक  उत्तर  शक्त चार  (CATA,  १९६३

 श्री  मनु भाई  शाह  :  इस  रक  आयात  तो  किया  ही  नहीं  जाता  ।  बल्कि  स्पेशल  वेराइटी

 का  एक्सपोर्ट  किया  जाता  है  २३  करोड़  रुपये  पिछले  साल  २०  करोड़  रुपये  का  किया

 (२1८ |  PERN  में  २३  करोड़  रुपये  का  किया  था  कौर  इस  साल  हम  २६  करोड़  रुपये  का

 करने  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  कपूर  सिंह  क्या  अमेरिक  से  जाने  वाला  यह  अनिष्टकारी  तम्बाकू  निर्यात  के  लिये

 वस्तुऐं  निर्माण  करने  के  लिये  उपयोग  में  लाया  जायेगा  झ्रथवा  स्वदेश  में  उपयोग  के  लिये  ?

 गी  सुभाष  दाह  :  यह  निर्यात  के  लिये  वस्तुश्नों  का  निर्माण  करने  के  आन्तरिक

 खपत  के  कामों  उपयोग  में  लाया  जायेगा  ।  अमेरिका  aga  सा  विशेष  वर्जीनिया

 तम्बाक  उत्पन्न  करता  है  रोक  उसी  को  हम  ग्रीन  सिगरेट  तथा  बोड़ी  व्यापार  के  लियें  रायात

 कर  रहे  हैं ।

 श्री  To  वेंकटासुब्बया  :  क्या  यह  सच  है  कि  आंध्र  प्रदेश  में  सब  सेਂ  भ्रमणी  किस्म  का

 मरजीना  तम्बाकू  पैदा  होता  कौर  यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  का  तम्बाकू  देश  के  उस

 भाग  में  उगाने  के  लिये  काई  प्रयत्न  किया  गया  है  जिससे  कि  हम  शभ्रमेरिका  से  att  झाग

 रायात  न

 शनी  सुभाष  दाह  आध्र  प्रदेश  के  तम्बाकू के  लिये  हमें  गव  में
 उसे

 सब
 से  बरच्छा

 अथवा  सब  से  खराब  कहना  पसन्द  नहीं  यह  अच्छा  तलवार  है  ।  जिस  तम्बाकू  का

 हम  ward  कर रहे  हैं  वह  विशेष  वरजिना  तम्बाकू  है  जो  कि  अमेरिका  को  जलवायु  सम्बन्धी

 परिस्थितियों  में  विशेषरूप  से  उगाया  जाता  है  ।  विभिन्न  जलवायुद्नों  में  विभिन्न  वस्तुओं

 उत्पन्न  होती  हैं  ।  कुछ  का  हम  श्रायात  करते  हैं  तथा  कुछ  का  निर्यात ।

 fait  त्यागी  एक  व्यवस्था  के  प्रश्न  किसी  एक  राज्य  के  उत्पाद  का  अन्य

 राज्यों  के  उपादों  के  विरूद्ध  यहां  प्रचार  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  यदि  त्रिपन  का  तम्बाकू

 सर्वोत्तम  है  तो  क्या  इसका  यह  थ  हे  कि  हमारा  तम्बाकू  बिलकुल  अच्छा  नहीं  है

 पंश्रव्यक्ष  महोदय  :  श्री  प्रधान  चन्द्र  aRAT |

 शौ  प्र०  चे  बरुआ  क्या  विदेशी  मुद्रा  बचाने  के  उद्देश्य  के  हेतु  यह  देखने  कि  कोई

 विनियम  है  कि  अधिकाधिक  व्यक्ति  बढ़िया  किस्म  का  तम्बाक  न  पीते  चले  जायें  ?

 pat  सुभाष  शाह  :
 में  नहीं  समझ  सका

 गऑ्रव्यक्ष  महोदय  :  विदेशी  मुद्रा  बचाने  के  यहां  अधिकाधिक  उपादन  करने  तथा

 बाहर  से  ware  करने
 के

 लिये  किन्हीं  प्रस्तावों  को  रखने  की  क्या  कोई  योजना  है  ?

 श्री  मनु भाई  दाह  थोड़ा  सा  ही  आयात  किया
 जाता  है--  लाख  ६०  हजार

 डालर  अथवा  &  करोड़  २५  लाख  स्पा  के  मलय  का  ।  इससे  निर्यात  तथा  wafer  उपयोग

 में  सहायता  मिलती  है  ।  इसके  किसी  भारतीय  उत्पाद  के  लिये  स्थानापन्न  वस्तु  होने  का

 wet
 ही  नहीं  है  ।  अभी  वह  यहां  उपलब्ध  नहीं  है  कौर  तम्बाकू  का  व्यापार  कम  हो  जायेगा

 यदि  हम  | इसे  व्यापार  की  सहायता  के  लिये  आयात  न

 श्रीमती  दैनिक  मंजरी
 :  अच्छी  तम्बाकू  बनाने  के  लिये  क्या  कदम  gard

 में | भ्र ग्रेजी
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 att  मनुभाई  दाह  :  सेंट्रल  इंडियन  टुबेको  कमेटी  फूड  ऐंड  ऐग्रीकल्चरल  मिनिस्ट्री  यह

 सब  तम्बाकू  का  उपादन  करने  की  gif  करते  फर्टिलाइजर  वर्ग  देते  यही  तरीका

 है  झर  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ?

 पुन्नी  Jo  र०  पटेल  :  प्रभी  तक  हम  पी०  एल०  ४८०  के  अधीन  तम्बाकू  का  आयात  किये

 बिना  ही  काम  चला  रहे  थे  ।  में  यह  जानना  चाहता  हू ंकि  किन  विशेष  कारणों  से  यह  झ्रायाता

 अत्यंत  waar  हो  गया  है  ।

 pat  मनु भाई  दाह
 :  आयात  गत  दस  वर्षों  से  किया  जा  रहा है

 तथा  पी०  एल०  Yao

 ५ ह: नष  पुत्र  प्रारम्भ हो  गया  ary

 श्री  mre  fag  :  क्या  में  जान  सकता हूं  जिस  तम्बाकू के  खिलाफ़  अमरीका  में  ही

 हज़ारों  किताबें  लिखी  गई  हैं  कि  अमरीका  के  लोग  इसे  पसन्द  नहीं  तो  वह  तम्बाकू

 हिन्दुस्तान  में  क्यों  लाई  जा  रही

 श्री  मनु भाई दाह  :  ऐसी  बात  नहीं है  ।

 श्री  कपूर  हसन  हम  उत्तर  पाना  चाहते  हैं  ।

 श्री  मनुभाई  दाह
 :  ऐसी  बात  नही ंहै  ।  बिल्कुल  गलत  यह  टुबेको  खाली  रेटिंग

 टुबैको  उसके  wet  इंडियन  टुबैको  डाली  जाती  है  ।  में  खुद  at  तम्बाक्‌  पीता  नहीं

 इसलिये  नहीं  कह  सकता  कि  क्या  बरसर  होता  लेकिन  यह  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  दूनिया  में

 इस्तेमाल हो  रही  है  ।

 गुश्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कुन्दन  :

 श
 बिस्कुटों  का  q  if निर्यात

 1८५५.  श्री  To  कुन्दन  :  क्या  वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में
 ही  बिस्कुटों  का  निर्यात  कम  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है  ;  ग्रोवर

 इसका  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  सरकार
 ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई

 लगभग  ४
 लाख  रुपये  के  मूल्य  के  बिस्कुटों  का  निर्यात  किया  जाता  है  ।

 बिस्कुटों  के  निर्यात  में  मुख्य  रूप से  कुछ  देशों  द्वारा  आयात  पर  लगाये  गये

 प्रतिबन्धों  के  कारण  तथा  उन  देशों  में  स्वेदेशी  बिस्कुट  उद्योग  की  स्थापना  तथा  विकास  के

 कारण  भी  बाधा  पड़ी  है  ।

 बिस्कुटों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  कच्चे  माल  को  रायात  करने  की  अनुमति

 पैकिंग  मशीनरी  का  उद्योग  के  लिये  अपेक्षित  बैलेसिंग  का  सामान

 तथा  पैकिंग  wera  किये  जानें  वाले  कच्चे  माल  पर  प्रत्याशित  कर  की  वापसी

 शादी  जैसी  सभी  प्रकार  की  सहायत  इस  समय  उद्योग  ज्ञ जा  रही  है  ।  बिस्कुटों  को
 a  al  दी  a

 मल  wast  में
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 मिलाकर  सभी  परिष्कृत  खाद्य  पदार्थों  को  ख़तो  लिये  एक  पाक  निर्यात  dada  परिषद्‌

 स्थापित  की  गई  है  ।

 पिटा  पे
 श्री  प०  कुन्दन  :  बिस्कुटों  के  उपादन  के  लिये  तीसरी  योजना का  निर्धन रित  लक्ष्य  कितना

 है  तथा  वर्तमान  उत्पादन  कितना  है
 ?

 fat  सुभाष  दाह  :  वर्तमान  उत्पादन  लगभग  २६,०००  टन  का  अर  लक्ष्य  ४०,०००  टनਂ

 हमें  केवल  २००  टन  का  निर्यात  करते  है ं।

 fait  प०  कुन्दन
 :

 बिस्कुटों
 के

 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं ?

 श्री  मन भाई  दाह  यह  पहले  ही  से  हमारी  योजना  का  एक  भाग  है  ।  में  बिस्कुटों

 निर्यात  के  सम्बन्ध  में  कार्य  कर  रहा  यह  एक  निम्न  पूर्ववतिता  वाला  उद्योग  है  जिसके

 लिये  उसकी  वस्तु झ्र ों  का  उपादन  भ्रान्त रिक  तथा  उपभोग  के  लिये  हम  अपने  बहुत  से  राष्ट्रीय

 संसाधनों  को  नहीं  दे  सकते  ।

 डा०  गोबिन्द  दास  :  अभी  इन  बिस्कुटों  का  निर्यात  किस  किस  देश  में  होता  कौर

 कया  इस  बात  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  खास  खास  उत्पादन  करने  वालों  से  कि  उसकी  कुछ

 स्थिति  बनायी  जाए  कि  जिस  में  लोग  उसको  आग्रहपूर्वक  लें  हमारे  यहां  से

 श्री  मनु भाई  दाह  :
 हुरी  की  कमी  के  कारण  बहरीन  द्वीप  समूह

 प्राणी  में  हमारी  मुख्य  मण्डियों  इनमें  से  प्रत्येक  देश  स्वतंत्र  हो  गया  है  कौर  वह  अपने

 प्रपने  यहां  उद्योगीकरण  करना  चाहते  जिसकी  कि  सदन  सराहना  करेगा  ।  यह  एक  सीधा

 साधा  उद्योग  है  श्र  वह  श्री  अपना  उद्योग  प्रारम्भ  कर  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  सावित्री  निगम
 :

 क्या  अमरीकी  देशों  में  बिस्कुटों  के  लिये  नई  मण्डियों  को  खोजने

 कें  सम्बन्ध  में  कोई  कदम  उठाये  गये  हैं  तथा  जो  लोग  इन  बिस्कुटों  का  निर्यात  करना  चाहते

 हैं
 उनके  लिये  किसी  निर्यात  yer  से

 छूट  की  व्यवस्था  करने  का  कोई  विचार  है  ?

 श्री  मनुभाई  शाह  प्री  तरह  रेंसे  छूट  है  ।  प्रश्न  तो  यह  ह  कि  क्या  qe  देश  जो  कि

 स्वयं  ही  विदेशी  मुद्रा  की  भयंकर  कमी  की  स्थिति  में  चल  रहे  हैं  हमारे  भारतीय  बिस्कुटों

 को  वहां  रायात  किये  जाने  की  अनुमति  देंगे  अथवा  नहीं  |  उनकी  भूगतानान्तर  स्थिति  की

 दशा  हमारी  दशा  से  भी  खराब  है  ।  यह  स्वाभाविक  है  कि  वे  आयातों  पर

 बन्ध  लगायें  |  ऐसा  होने  पर  थी  हम  फारस  की  खाड़ी  में  प्रयत्न  कर  सकते  हमने  बहरीन

 द्वीप  समूहों  खाड़ी  के  छः  देशों  कुवैत  में  तथा  अरन्य  शेष  राज्यों  में  यह  देखने  के  लिये  हाल

 ही  में  जांच  पड़ताल  करवाई  है  कि  वहां  अधिक  आयात  किया  जा  सकता  है  अथवा  नहीं  ।

 रेण  चक्रवर्ती  :  यद्यपि  यह  एक  ऐसा  उद्योग  है  जैसे  कि  किसी  भी  पिह

 दुए  देश  में  स्थापित  किया जा  सकता  क्या  यह  सच  है  कि  फिर भी  इंगलैंड  को  डी

 निर्माणकर्ता  कम्पनियां  अपने  उत्पादों  का  दक्षिण  ga  यदि थ1६  देशों  भारों  मात्रा

 में  निर्वात
 कर  रही  हैं  तथा

 हम  उनसे  प्रतिस्पर्धा  करने में  समय  नहीं  हो  रहे  हैं
 ?

 श्री  मनु भाई  यह  बिलकुल  oa  है  क्योंकि  पालमेर्‌स  तथा  ब्रिटेनिया

 बिस्कुट  वहां  लगभग  एक  शताब्दी  सैनिक  समय  से  वह  विख्यात  हो  गये  हैं
 तथा  बहुत  हो  गये  इसे

 कारण
 इन

 देशों  द्वारा  कुछ  थोड़ी
 मात्रा में  इन

 मूल  अंग्रेज जी |  ह  में
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 बिस्कुटों  का  arta  करनें  अनुमति  दो  जा  हमें  इन  नामों  इरादी  को

 मंदता  करनी  होती है  ।  हमारे  ओपन  देश  में  भो  बिस्कुट  उद्योग  कोई  इतना  भार  नहीं  है  जिसके

 कारण  यह  कहा  जा  सके  कि  हम  आयात  पर  कोई  ठोस  प्रभाव  डाल  सकते हैं

 पी परी  शल्य  मिलियन  का  का रखना

 न

 at
 भवत  दन :

 ५६.
 श्री  भागवत  झा  आजाद :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्र  यह  बताने को  कृपा  करेंगे  कि

 पोखरों  में  अल्युमीनियम  का  जो  कारखाना  स्थापित  किया  जा

 रहा  म्  wa  तक  sar  प्रगति  हुई ह  ;  अपर

 उसकी  पूरा  क्षमता  का  विकास  करने के  लिये  क्या  विशेष  कदम  उठाये  जा  रहे

 हैँ
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  कौर

 fas  के  समीप  पपर  उत्तर  में  एल्युमिनियम  का  कारखाना

 स्थापित  हो  चका  है  तथा  उसमें  १९६६२  मे ंही  २०,०००  मैट्रिक  टन  वर्ष

 की  दर  से  पुरा  उत्पादन  होने  लगा  था

 श्री  मत  मदान  क्या यह  सत्य  है  कि  इस  कारखाने  से  जितना  उत्पादन  होने  को  आशा

 कप  जात  था  या  जो  इसका  कार्यक्रम  था  उतना  तक  नहीं  हो  पाया है  ?  इसके  क्या

 कारण  हैं  र  कब  तक  इसमें  पुरा  उत्पादन  हो

 श्री  कानूनगो  :  मैंने  उत्तर में  कहा  कि  दिसम्बर  में  पुरा हो  गया

 श्री  wad  दर्शन  :  क्या यह  सत्य  है  कि  इस  कारखाने  के  मालिकों  ने  इसके  उत्पादन को

 दुगना  करने का
 प्रस्ताव  केंद्रों  सरकार  के  सामने  रखा  कौर  क्या  इसके  लिए  एक  थर्मल

 प्लांट  लगाने  का  भ  प्रस्ताव  रखा  है  ?  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय किया  गया  है  कौर  क्या

 प्रगति  हो  है

 श्री  :  ५०,०००  मीट्रिक  टन  की  क्षमता  तक  म्रल्युमिनियम  स्मगलर का  विस्तार

 करने के  लिये  स्वीकृति  de  जा  चके  है  तथा  उन्होंने  पहले  ह  एक  ate  संयंत्र  के  लिये

 कहा  था  जिसको  स्वीकृति  भ  दीः  जा  चुको

 गजनी  भागवत  झा  आजाद :  क्या  उन्होंने  ऐसा  कोई  संकेत  दिया  है  कि
 ्

 न् ताप/य

 संयंत्र  क  कितन  क्षमता  होगी  ine  faa  कि  सरकार  ने  मंजर  देदो

 कानूनगो  :  मैं  आपको  क्षमता  तो  नहीं  बता  सकता  ।  यह  विद्यमान  संभरण  को

 बढ़ाने  के  लिये  एक  तापीय  संयंत्र  होगा  तथा  लागत  के  १२  करोड़  रुपये  को  होने  का

 सम्भावना  है  ।

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी
 :  इस  विशेष  कारखाने  की  कुल  क्षमता  कितनी

 है  जिसके  कि

 स्वामी  बिड़ला  भाई  हैं  कौर  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  कारखाने  को  कोई  वित्तीय

 यता  दो  है  ate  यदि  तो
 जना  oe

 at  wast  में
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 श्री  कां तून गो :  bay  सरकार  ने  कोई  वित्तीय  ऋण  नहीं  दिया  इस  समय  २०

 हजार  afer  टन  को  क्षमता  है  तथा  विस्तार  के  पश्चात  यह  Yo  हजार  मेट्रिक  टन  होगी

 सावित्री  निगम  :  क्या  इस  विस्तार  कार्यक्रम  को  ध्यान  में  रखते  कारखाने

 वाले  लोगों  ने  विदेशों  मुद्रा  की  अथवा  अन्य  किसे  प्रकार  को  सहायता  मांगों  है  ?

 श्री  कानूनगो :  वास्तव  में  फर्मे  विदेशों  मुद्रा  का  प्रबन्ध  अन्य  देशों में  aaa  भागी  दारों

 के साथ  ऋण  व्यवस्था  द्वारा  करेगी  |

 ऊन  at  कमी

 1९५७.  श्री  बूटा  सिंह  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  यह  सच  है  कि  देश  में  ऊन  को  बहुत  कमी  है

 (a)  क्या यह  सच  है  कि  ऊनी  वस्तुभ्नों  के  मूल्य  बहुत  बढ़  गये  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  wear  देशों  से  ऊन  का  आयात  बढ़ाने  का

 ait

 इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  क्या  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई
 :

 से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 ऊनी  वस्त्र  उद्योग  की  वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि  लगभग  पुरी  क्षमता  उपयोग

 प्रतिरक्षा  श्रावश्यकताओओं  को  पुरा  करने के  लिये  किया  जा  रहा  इस  प्रयोजन  के

 किये  गये  उपलब्ध  कच्चे  माल  का  बहुत  सा  भाग  तथा  भारी  मात्रा  में  भारतीय  कच्ची

 ऊन  का  उपयोग  किया  जा  रहा है  ।  इसलिये  इसको  सम्भावना  है  कि  सेनिक  श्राव्यकताओओं

 के  भ्रपेक्षित  ऊनी  apt  की  कुछ  कमी  है  जिसके  कारण  उपलब्ध  ऊनी  वस्त्रों  के

 मूल्यों  में  वृद्धि  हो  गई

 असैनिक  अ्रावश्यकताओओं  के  लिये  अपेक्षित  ऊन  वस्त्रों  का  निर्माण  करने के  हेतु  निकट

 भविष्य  में  कुछ  मात्रा  में  कच्चे  माल  का  रायात  करनेके  लिये  कदम  उठाये  जा  रहे  इस

 सम्बन्ध  में  ब्यौरे  तैयार  किये  जा  रहे  है  तथा  यह  श्रेया की  हैं  कि  इस  कच्चे  माल से

 बनों  सेनिक  उपयोग  को  वस्तुएं  aaa  जाड़ों  के  मौसम  में  बाजार  में  ग्रा  जायेंगी  ।

 जितना  कच्चा  माल  स्वदेश  में  उपलब्ध  नहीं  है  उसके  faa  प्रतिरक्षा  झ्रावश्यकताझं  तथा

 mae  असैनिक  अ्रावश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये  सीमित  मात्रा में  ही  ऊन  तथा

 ऊन  के  गोले  wife  के  करने  की  व्यवस्था  को  जा  रही है  क्योंकि  इस  प्रकार  के  आयातों

 के  विदेशो  मुद्रा  ae  कम  है  ।

 श्री  बूटा  सिह
 :  इस  बात

 को  ध्यान
 में  रखते  हुए  कि  असैनिक  शभ्रावस्यकताओओं  की

 ऊनी  वस्तुओं  के  स्थान  पर  सैनिक  आवश्यकताओं  को  ऊनी  वस्तुएं  बनाई  जा  रही  क्या

 मैं  जान  सकता  हूं--यदि  यह  प्रकट  करना  लोक  हित  में  है--कि  an  सरकार  ने  केवल

 gre  प्रतिरक्षा  प्रयोजनों
 H fora

 ऊन  के
 Te

 में  कोई  वृद्धि  की

 अग्रज कभ  में
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 श्री  सुभाष  दाह :  संक्षिप्त  रूप  आजकल  यह  बात  है  कि र  हमारीਂ  रायात  की

 हुई  ऊन  को  प्रतिरक्षा  शझ्रावश्यकताओं  को पूरा  करने  में  लगाना  है  क्योंकि  हमारीਂ  सेना

 हमारे  जवानों  की  शझ्रावश्यकत।एं  aga  अधिक  हैं  wit  हम  कुछ  समय  के  लिये  बिना  कपड़े

 के  गुजारा  कर  सकते

 a
 pat  बूटा  सिह  :  क्या  सरकार  को  अमृतसर  के  उद्योगपतियों  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 ्  ar  अथवा  हुए  हैं  जिनमें  सरकार  पर  ऊन  के  आयात  को  बढ़ाने  के  लिये  जोर  डाला  गया

 gare  यदि  तोकिस  सीमा  तक  तथा  उसका  क्या  स्वरूप

 patra:  sada  के  उद्योगपतियों  को  मिलाकर  लगभग  सम्बन्धित

 उद्योगपतियों  से  हमें  ग्रा यात  में  वृद्धि  करने  के  लिये  प्रार्थना यें  प्राप्त  हो  रही  प्रतिरक्षा

 अवश्य  कक्षाओं  के  ऊनी  कारखानों  में  आजकल  चौबीसों  घण्टे  काम  हो  रहा है

 अमृतसर  में  तथा  wea  कहीं  प्रत्येक  कारखाने में  पिछले  समय  के  उत्पादन  से  तीन  गुना

 उत्पादन  हो  रहा  उन्हें  कृतज्ञ  होना  चाहिये  कि  उन्हों  इतना  काम दे  दिया  गया

 श्री  कपूर  सिंह  :  क्या  सरकार  स्वदेश  में  ऊन  का  उत्पादन  बढ़ाने के  लिये  भी  कोई  as

 कर  रहो  है  ate  यदि  तो  क्या  ?

 पुन्नी  सुनवाई  दाह  :  माननीय  सदस्य  को  यह  ज्ञात  होना  चाहिये  कि  भारतीय

 स्वदेशी  ऊन-बालों  के  समान है  ।  वह  स्वयं  हों  ऊन  नहीं  वह  दरियां  बनाने के

 लिए  अच्छी  है  तथा  वह  निर्यात  की  जा  रही  परन्तु  बीकानेर  किस्म  को

 तथा  जोधपुरीਂ  काली  जेसी  कुछ  अच्छों  किस्में  भ  हैं  तथा  उन  किस्मों  को  लगभग  ८०  लाख

 पौंड  ऊन  भारत में  दरियाँ  तथा  सस्ते  ट्विटर  मोजे  शादी  के  काम  लायी  जा

 wt है  ।

 शो  इकजोत  गीत  क्या  माननीय  मंत्रों  को  यह  ज्ञात  हैकि  ऊन  के  गोले-लड़कियां

 शादी  को  कमी  के  कारण  लुधियाना  के  ऊनी  कारखाने में  सेना  के  लिये  ऊनी  जातियों  का

 उत्पादन  १९६२ की  तुलना  में  दिसम्बर  में  बहुत  कम  हो  गया  था  ?  सरकार  यह

 देखने  के  लिये  क्या  कर  रही  है  कि  इस  कारखाने  को  चलाये  रखन ेके  लिये  इसको  पुवर्वातिता

 क  झ्राधार  पर  ऊन  का  सम् भरण  किया  जाता  है  ?

 vat  सुभाष  साह  :  यह  सच  है  कि  दिसम्बर में  उत्पादन  बहुत  कम  हो  गया  था  क्योंकि

 भ्रास्ट्रेलिया  से  हमने  जो  ऊन  खरोंच  थ  वह  यहां  केवल  फकीरों  में  हो  ars  इसलिये

 समय  से  पोछ  यहाँ  ऊन  पहुंची  ऊन  के  यहां  wet  में  २३  से  लेकर  २७  दिन  का  समय

 लगता है  ।  परन्तु  जसे हा  ऊन  यहां  भाई  यहां  उत्पादन  बहुत  बढ़  गया  ।  मेरे  माननोय  मित्र

 संभरण  मंत्रो  ने  पीछे  किलो  दिन  सदन  में  gins  दिये  थे  ।  उत्पादन  उस  उत्पादन  का

 सात  अथवा
 राठ  गुना  हो  गया है

 जो  कि  पिछले  कुछ  वर्षों में  किलो  भो  समय  था

 पृश्नी  हरि  विष्णु  सभा-पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  यह  कहा  गया  है  कि

 कुछ  सीमा  तक
 कच्चा  माल  स्वदेश  में  उपलब्ध  नहीं  होगा  ।  क्या  सरकार  के  सामने  ऊन

 इकट्ठा  करने  की  कोई  ठोस  तथा  अच्छी  योजना  कौर  यदि  तो  क्या  सरकार  बहुत  से

 देशों  में  इसके  लिये  पर्याप्त  प्रयत्न  कर  रहो

 शो  सुभाष  मैं  केवल  यही  कह  सकता हूं  कि  जलवायु  में  ह  मारा  देश

 लेंड  तथा
 ग्न्य

 ऊन  उगाने  वाले  देशों  की  भांति  ऊन  के  लिये  west  प्रकार  उपयुक्त  नी  है  ।  फिर

 मूल  vast
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 हमारी  पहाड़ियों  तथा  पर्वतों  में  कुल नू  तथा  दार्जिलिंग  जसे  प्रदेश  हैं--खाद्य  मंत्रालय

 अच्छी  नस्लों  की  भेडों  को  पैदा  करने  क  तथा  नर डेरियों  इरादी  के  साथ  अच्छी  प्रकार at  भेडों  शादी  को

 प्रप्त  करने  आदि  का  प्रयत्न  कर  रहा  हम  आस्ट्रेलिया  से  बने  वाली  मेरिनो  भेड़ें  की  ऊन  का  यहां

 विकास  करना  चाहते  थे  परन्तु  दुर्भाग्यवश  वहां  मे  रिनो  भेड़  के  रायात  पर  प्रतिबन्ध
 लगा  हुमा  हम

 ने  हाल  ही  में  आस्ट्रेलिया तथा  मेक्सिको  सरकार  से  हमें  अच्छी  नस्ल  की  भड़  देने  के  लिये  प्रार्थना  की

 है  जिस  से  हम  प्राग  ऊन  का  प्रजनन  कर  सकें  |

 शी  विभूति  क्या  माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  यह  बात  झाई है  किਂ  झ्र भी  जो  हिल  कान्फ्रेन्स

 हुई  उस  में  माननीय  डा  ०  राम  सुलग  के  सामने  लोगों  ने  बताया  था  कि  उन  की  वूल  की

 बिक्री  नहीं  हो  रही  है  प्रौढ़  पहले  जो  वूल  तिब्बत में  जाती  अरब  उस  का तिब्बत में  जाना  बन्द  कर

 दिया  गया  है  ।  क्या  सरकार  उस  को  खरीदेगी  ?

 श्री  मनु भाई  शाह  जितना  माल  वहू  सब  हम  खरीदने  के  लिये  तयार हैं  |

 श्री  श्यामलाल  सर्राफ  :  इस  अत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कुछ  ऊन  की  चमकदार  ऊन  में

 बदलने  के  हेतु  अनुमति  तथा  सहायता  दिये  जाने  के  लिये  ऊनी  उद्योग  द्वारा  देशव्यापी  मांग  भाई  है

 कया  मैं  जान  thd  हूं  कि  उस  रूप  में  को  सहायता देने  के  लिये  कय  प्रयत्न  किया
 गया

 है
 ?

 श्री  wars  दाह  :  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  हम  किस  प्रकार  सहायता
 दे

 सकते
 मुझे

 माननीय  सदस्य  से  ही  जानकारी  मिली  है  ।

 यामलाल  सर्राफ
 :  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  केन्द्रीय  .

 सरकार  तथा  राज्य  सरकार  क

 पास  भी  बहुत  से  अभ्यावेदन  art  है ंकि  कछ  मामलों  में अन  चमकदार  ऊन  के  रूप  में  बदली  जा  सकती

 है  बशर्तें  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  की  manta  दे  ।  इस  सम्बन्ध  में  कया  प्रयत्न  किया  गया  है
 ?

 fat  सुभाष  चाह  :  यदि  माननीय  सदस्य  द्वारा  अथवा  aa  किसी  के  द्वारा  पुरोनिवान  की  गई

 कोई  योजना  है  तो  अवश्य  ही  मैं  सहायता  करने  के  लिये  तेयार  हुं  ।

 अल्प  सूचना  प्रश्न  कौर  उत्तार

 यूरोपीय  alas  समुदाय  के  साथ  भारत  का  व्यापार

 न्

 श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती

 |  श्री  सिद्धपुर  प्रसाद

 |  श्री  राम  सहाय  पाण्डेय

 |  श्री  विद्याचरण  बावल

 |  श्री  बरवा

 पश्चिम  सुचना  प्रदान  ६  श्री  दी०  चं०  शर्मा

 श्री  प्र०  चल  बरुआ

 |  शी
 हरि  विष्णु कामत

 |  श्री  राम  रख  यादव

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रो०  4o 44 BIaee Se  ने  नई  दिल्‍ली में  उन  के  मंत्रालय के  सथ  जो  चर्चा

 की  थी  उस  का  मुख्य  विषय  यूरोपीय  श्रमिक  समुदाय के  साथ  भारत  के  व्यापार  में  बहुत

 होने  की  समस्या

 मल  श्र  जी  में
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 क्या उन  के  व्यापार के  सम्बन्ध  में  भारत  यूरोपीय  समुदाय  के  प्राकड़  भिन्न-भिन्न  हैं  ;
 और

 (=)  क्या  साझा  बाजार  में  ब्रसल्स  के  प्रवेश  के  सम्बन्ध  में  ब्रुसेल्स  में  किये  गये  निणंयों  के  बारे
 sit  भारत  के  लिये  लाभप्रद  प्रो०  हाल स्टाइन  के  इस  वक्तव्य  को  ध्यान  में  wad  हुए  भी  उन

 की  मान्यता  एवं  महत्व  खत्म  नहीं  gar  श्राग्रहे  किया  जायेगा ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  जी

 हां  ।  प्रो०  हाल स्टाइन से  हमने  दिल  खोल  कर  are  विस्तारपूर्वक  बातचीत  की  थी  |  हम  उनਂ  के  बड़े

 आभारी  हैं  कि  aga  श्री  धक  व्यस्त  होते  हुए  भी  उन्होंने  भारत  के  विदेशी  व्यापार  at  महत्वपूर्ण

 सदस्यों  पर  चर्चा  करने  का  हमें  एक  अवसर  देने  के  लिये  इस  देश  में  खाने  का  समय  निकाला  ।

 हमारे  व्यापार  झ्रांकड़ों  तथा  उन  भ्रांकड़ों  में  कुछ  विभेद  था  जो  कि  प्रो०  हाल स्टाइन  ने

 मंत्रालय  के  साथ  तथा  मेरे
 साथ

 अपनी  बातचीत  में  उद्धत  किये  थे
 ।

 उन  के  आंकड़ो  से  पता
 चलता

 था
 कि

 Fe45  से  १९६२  तक  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  के  साथ  भारत  का  निर्यातਂ  बढ़ा  था  कौर  हमारा  व्यापार

 अन्तर  प्रतिकूल  होते  हुए  भी  कुछ  कम  ही  हो  गया  था  ।  फिर  भी  तथ्य  यह  है  कि  जहां  तक  हम  जानते

 हैं  ये  झांकड़े  तथ्यों  के  प्रतिकूल  हैं--हमने  वाणिज्यिक  सूचना  विभाग  के  महानिदेशक  के  आंकड़ों  से  इन्हें

 मिला  लिया  व्यापार  भ्रांकड़े  रखने  का  हमारे  प।स  अ्रत्याघिक  प्रा धुनिक  तरीका  है  ।  सच  तो  यह  है

 कि  पिछले  चार  वर्षों  से  बल्कि  सारी  दशाब्दी  से  इन  देशों  को  होने  वाला  हमारा  निर्यात

 स्थिर  ही  रहा  है  तथा  इस  क्षेत्र  के  साथ  हमारा  व्यापारान्तर श्री  भी  बहुत  प्रतिकूल  उन्हें  हमारे

 व्यापार प्रा कड़े  दे  दिये  गये  हैं  ।  उन्हों  ने  ब्रुसेल्स  से  लौटने  के  दुरस्त  बाद  हमारे  कौर  अपने  आंकड़ों

 में  अन्तर  के  कारणों  की  जांच  पड़ताल  करने  का  वचन  दिया  है  ।

 सदन  की  जानकारी के  लिये  मैं यह  बता  दूं  कि  उन्होंने  भारत  को  होने  वाले  यूरोपीय  श्रमिक

 समुदाय  के  देशों  के  निर्यात  का  वर्णन
 था  ag  PaXS  में  उन  से  हमारा  श्रायात  ४३  करोड़

 डालर  का  था  जोकि  उन  के  कथनानुसार  १९६२  में  २९  करोड़
 ८०  लाख  डालर  तक  चला  गया  ।  प्रो०

 हा लट साइन के  के  म्रतुसा  १९५८  में  इन  देशों को  रा  निर्यात १०  करोड़  ३०  लाख

 डालर का  था  जो  gear में  १५  करोड़  ५०  लाख  डालर  तक  बढ़  ।  वास्तव  जहां  तक  हमारे

 आंकड़ों  सम्बन्ध  १९५८ में  छः  देशों  से  आयात  ३४  करोड़  ४०  लाख  का  था  जो  कि  १९६२  में

 ३२  करोड़  ५०  लाख  डालर  रहा  |  वास्तव  में  यह  पहले  ३४  करोड़  ८०  लाख  डालर  था  ।  १९४५८

 में  भारत  से  इन  देशों  को  निर्वात  लगभग  ८२  करोड़ डालर  का  था  ।  १९६२ में  यह  es  करोड़

 डालर  था  ।  प्रतिकूल  व्यापक  राष्ट्र  व्यावहारिक रूप  से  स्थिर  १९  ५८  में  यहਂ  २६  करोड़  २०  लाख

 डालर था  १९६२  में  यह  २२  करोड़  ७०  लाख  डालर  था  |  वास्तव  में  एसा  हो  सकता  है  कि  वे  कुछ

 सी
 ०  भाई  एफ०  गणनायें  ले  रह ेहं  जैसा  कि  कुछ  देशों  में  किया  जाता  तीसरे  देश  के  ara

 जोड़  दिये  जाते  हैं  च  जो  कुछ  यहां  से  इंग्लैंड  तथा  देशों  को  जा  रहा  है  तथा  पुनर्वासन

 तथा  साबित किये  जाने  के  बाद  इन्हीं  देशों  को  निर्यात  कर  दिया  है  वह  भी  मिला  दिया

 जा  सकता  परन्तु  तथ्य  यही  है  कि  जहां  तक  इन  देशों  को  हमारे  निर्यात  का  संबंध  वह  स्थिर  स्तर

 पर  १६६०-६१  में  समुदाय को  हमारा  निर्यात  ५१  करोड़  रुपये  का  था  ।  १९६१-६२  में  वह  ५२

 करोड़  रुपये
 का

 था  अब  इस  समय  ४८  करोड़  रुपये  था  ।  सदन  देखेगा  क  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है

 जेसा
 कि

 प्रो०
 हाल स्टाइन  कहते  हैं

 ।
 यदि  कुछ  ar  है  तो  थोड़ी  सी  कमी  ही  हुई  यह  कमी

 आवश्यक

 रूप  से  समुदाय  के  बन  जाने  के  कारण  नहीं  है
 ।

 हम  ने  जो  बात  प्रो
 ०  हाल स्टाइन के  सामने  रखी  थी

 वह  यह  थी  कि  समुदाय  को  इस  चीज  का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  हमारे  उत्पादों  पर
 निर्बंधन

 तथा

 fat  wast  में
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 प्रफुल्ल  हटा  कर  हमें  यूरोपीय  श्रमिक  समुदाय  के  साथ  व्यापार  के  अ्रघिकਂ  अवसर  दिये  जाते  ताकि

 इन  नये  उदीयमान  तथा  सम्पन्न  श्रौद्योगिक  क्षेत्रों  में  जो कि  संसार  के  कुछ  सर्वाधिक  सम्पन्न  क्षेत्र  हैं

 शर  जहां  वाहनों  तथा  अन्य  वस्तु ग्न ों  की  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  खपत  होती  है  भारत  को

 भी  wt  उचित  भाग  मिल  सके  |

 मैं  ग्रा योग  के  अध्यक्ष  के  प्रति  प्रभारी  हूं  क्योंकि  उन्हों  ने  हमरा  दृष्टिकोण  यूरोपीय  समुदाय  के

 सामने  रखना  स्वीकार  कर  लिया  है  कौर  जब  मैं  मई  में  ब्रुसेल्स  जाउंगा  तो  इस  बात  पर  उन  से  चर्चा

 करने  का  हमें  कौर  अवसर  मिलेगा  |

 इस  में  समुदाय  के  उन  सदस्य  देशों  की  सहमति  at  उपेक्षा  होगी  जिन्होंने  रोम  संधि  पर

 हस्ताक्षर  किये  हैं  ।  किसी  उपयुक्त  अवसर  पर  समुदाय  के  ग्रा योग  तथा  सदस्य  देशो ंके  साथ  इस  बात

 को  उठाने  का  विचार  है  |

 कुछ  माननीय  सदस्य

 सहोदय  :  क्या  शौर  भअ्रतुपुरक  प्रश्नों  की  जरूरत  है  ?

 ५ श्री  प्७  रं  ०  चक्रवर्ती :  इस  बात  को देखते हुए  कि  प्रो  हाल स्टाइन  ने  नई  दिल्‍ली में प्रपने में  प्रिये

 चार  सम्मेलन  में  दो  स्पष्ट  वक्तव्य  दिये  थे  जिन  में  उन्हों  ने  कहा  था  कि  यूरोपीय  सजा  बाजार

 एक  निर्माणकर्ता  क्षेत्र  है  तथा  उसे  ग्र धि कतर  कच्चा  माल  ग्रन्थ  देशों  से  रायात  करना  पड़ता  है  कौर

 दूसरी  बात  यह  कि  उन्हों  ने  यूरोपीय  साझा  बाजार  की  मूल  नीति  को  श्रम  का  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विभाजन

 बताया  था  जिस  का  अरथ  यह  है  कि  दोहरेपन  से  बचने  के  लिये  कुछ  एक  देना  विशेष  वस्तु  के  बनाने  में

 विशेषज्ञ  प्राप्त  कया  मैं  जान  सकता  हुं  कि  मंत्री  महोदय  इस  बात  का  कहां  तेज  संकेत  दे  सकते

 कि  भारत की  वरीयता  किस में  है  ?

 श्री  सुभाष  शाह  :
 प्रदान  के  पहले  भाग  के  उत्तर  में  मैं  यह  कह  सकता  हुं  कि  प्रोफेसर ने  अपने  '

 सार्वजनिक  भाषणों  में  भी  उल्लेख  किया  था  कि  यूरोपीय  समुदाय  केਂ  देश  क्योंकि  बहुत  हीਂ  प्रौद्योगि  कृत

 हैं  उन्हें  अधारित  कच्चा  माल  हो  रहे  देशों  से  खरीदना  पड़ता  है  ।  परन्तु  जैसा  कि
 सदन

 को  ज्ञात  हैं रोम  संधि  में  एक  संलेख  है  जिस  में  कि  बहुत  से  lat  देशों  को  सह-सदस्यों  का  स्थान  दिया

 गया  कौर  अविकसित  सह-देशों  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  बाद  ही  हमारे

 लंका  तथा  बहुत  से  अन्य  देशों  के  जोकि  सह-सदस्य  नहीं  हैं  रोक  जो  समुदाय  के  साथी  बनना  नहीं

 हिस्सा  छोड़ा  जायेंगी  ।  इसे  ध्यान  में  रखना  होगा  क्योंकि  इसी  बात  पर  प्रोफेसर  की  राय  उस

 तरीके  से  भिन्न  है  जो  कि  हम  ने  उन  के  सामने  रखने  का  प्रयत्न  किया  है  |

 श्रम  के  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विभाजन  के  प्रशन  के  बारे  हम  झाधोग  तथा  ग्रध्यक्ष  के  बड़े  आभारी

 हैं  क्योंकि  व्यक्तिगत  रूप  में  उन्होंने  इस  तरीके  का  सुझाव  दिया  था  कि  विकसित  हो  रहे  देशों  तथा

 शद्योगीकृत  देशों  के  बीच  समविभाजन  के  बारे  में  एक  समझौंता  होना  अर्थात्  निर्माण  की

 सादा  सादा  चीजें  तो  हमारे  देशों  में  तैयार  की  जानी  चाहियें  शौर  अ्रघिक  जटिल  वस्तुयें  जिन्हें  कि  वे

 अपनी
 प्रौद्योगिकी  से  उत्पादित  कर  सकते  हम  उन  से  खरीद  लें  ।  परन्तु  इसे  ठोस  रूप  में  लाने के

 लिये  उन्हें  तथा  हमें  बहुत  काम  करना  पड़ेगा  शौर  हम  आशा  करते  हैं  कि  समुदाय  की  ates  तथा

 व्यापार  नीतियों  पर  व्यापक  समझौतों  के  फलस्वरूप
 प्रो  केसर  तथा  समुदाय  के  इन  विचारों  को  कार्यरूप

 मल  झरंग्रेजी  में
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 पत्नी  हरि  विष्णु  कामत  :  यूरोपीय  साझा  बाजार  के  किन  किन  देशों  में  भारत  के

 व्यापार  में  कमी  की  प्रवृत्ति  प्रकट  हुई  है  ।  तथा  यूरोपीय  प्राचीन  समुदाय  के  लिये  योजना  के  प्रारम्भ

 किये  जाने  के  बाद  किन  देशों  में  स्थिर  रहने  या  सुधरने  की  प्रवृत्ति  प्रकट हुई  है  ?  क्या  सरकार  FT

 विचार  इन  देशों के  साथ  हमारे  निर्यात  व्यापार को  बनाये  रखने  श्र  सुधारने के  लिये उन  के  साथ

 अलग  अलग  उभयपक्षीय  बातचीत  करने  का  है  ?

 गयी  मनु भाई  शाह  प्रदान  के  प्रथम  भाग  के  उत्तर  इन  छः  देशों  में  पश्चिम  जमाने  ऐसा  देना  है

 जिस  के  साथ  कि  हमारा  व्यापारान्तर  सब  से  अधिक  प्रतिकूल है  ।  जेसा कि  मैंने  कहा  है  कुल  घाटा  १३०

 करोड़  रुपये  का  है  ।  घाटे  में  सुधार  लाने  के  लिये  हमें  समुदाय  केਂ  प्रत्येक  देवा  के  साथ  अपने  निर्यात  को

 बढ़ाना  होगा  |  जमाने  से  ही  हमें  ६  करोड़ रुपये  की  ae  हानि  हुई  है  इसलिये  इस  देश  के  साथ  हमें

 अधिक कास करना काम  करना  होगा  ।  जहां  तक  उभयपक्षीय  बातचीत के  बारे  में  प्रश्न  के  दूसरे भाग  कप  सम्बन्ध

 यह  हमारा  ही  तरीका  नहीं  बल्कि  समुदाय  का  भी  तरीका  है  ।  उपयुक्त  अवसर  पर  हम  आयोग  के

 साथ  बहुपक्षीय  तरीका  अ्रपनायेंगे  तथा  उन  सदस्य  देशों  के  साथ  जो  रोम  सन्धि  के  हस्ताक्षर कर्ता हैं

 उभयपक्षीय  तरीका  अपनायेंगे  ।

 श्री  श्रॉंकारलाल  बरवा  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रोफेसर  हलस्टाट्टन  भारत  में  कितने

 समय  तक  रहे  अर  उन्होंने  किन  किन  मंत्रियों  से  यूरोपीय  साझा  बाजार  के  बारे  में  बातचीत  की  ?

 फिनांस  मिनिस्टर  साहब  से  मुझे  भी  ate  काफ़ी  बात-चीत  हुई  ।  वह  यहाँ  पर  एक

 हफ्ता  ।

 श्रेय  सहोदय  :  मेम्बर  साहेबान  को  यह  भी  देख  लेना  चाहिए  कि  जो  सप्लीमेंटरी वे  करते

 उन
 का  कुछ  भ्या  कौर  निशाना  होना  चाहिए  ।  उन  को  देखना  चाहिए  कि  उन  से  कोई  फायदा  भी

 ! पहुंचेगा

 श्री  श्रॉकारलाल  बैरवा  :  मैँ  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  यूरोपीय  साझा  बाज़ार  के  बारे

 उन्होंने  किन-किन  मंत्रियों  से  क्या  क्या  बातें  कीं  ।  शायद  अलग  अलग  बातें  की  हों  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  मिनिस्टर  साहब  सप्लीमेंट रीज़  के  जबाबं

 में  बतायें  fe  हर  एक मंत्री  के  साथ  क्या  कया  बातें  हुई

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  यूरोपीय  साझा  बाजार  के  देशों  के  साथ  अपना  व्यापार  बढ़ाने  के  उत्साह

 में  क्या  सरकार  यह  देखने के  बारे  में  सके  है  कि  श्रम  विभाजन  के  नाम  जिस  की  wc  कि  मंत्री

 महोदय  ने
 अभी  अभी  निर्देश  किया  हमें  ऐसी  स्थिति  स्वीकार  करने  पर  विवश  नहीं  किया

 जायेंगा  जिस  से  कि  देश  में  प्रौद्योगिक  दृष्टि  से  उच्च  तथा  श्रेष्ठ  किस्म  की  वस्तुओं  के  निर्माण  में

 रुकावट  पड़  जायेंगी ?

 श्री  मनुभाई  मुझे  तो  माननीय  सदस्य
 के  प्रदान  पर  झा इच यें  हुमा  श्रम  विभाजन

 एक  ऐसा  विषय  है  जो  अविकसित  देशों  की  का  द्वारा  घोषणा  PeQv  में  fees  गोष्ठी  के  सामने  रखने

 का  प्रयत्न कर  रही  है  जब  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  हमारी  प्रार्थना  पर  एक  विश्व  व्यापार  सम्मेलन  बुला

 रहा  है  ।  हम  ही  लोग  विकसित  देशों  के  जो  कि  दूसरों  को  विकसित  देशों  के  बारे  में

 बताते हैं  ।  कृपया  पटसन
 की

 साधित  खाद्य  बिस्कुटों  या
 सिलाई

 की

 मूल  अंग्रेजी  में  ~
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 महीनों  का  उत्पादन  मत  कीजिये  ;  उनका  उत्पादन  विकसित  हो  रहे  देशों  पर  छोड़  देना  चाहिये  तथा

 उन्नत  देशों  को  वही  चीजें  बनानी  चाहियें  जो  कि  केवल  प्रौद्योगिक  afse  से  उन्नत  देश  ही  बना  सकते

 जोभी  यह  एक  ऐसा  तरीका  है  जिस  में  बाहर  की  रोक  घ्यान  दिया  जाता  इन्दर

 की  नही ं।

 श्रेय  महोदय  :  श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  |

 part  राम  सहाय  पाण्डेय :  मेरा  प्रश्न  इस  में  प्रा  गया  हैं  ।

 श्री  रामनाथन्‌  चेट्टियार  :  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  के  अनुसर  &&  में
 प्रतिकूल  व्यापारान्तर

 २२  करोड़  ७०  लाख  डालर  था  ।  में  जानना  चाहता  हू ंकि  सरकार ने
 प्रो०  हाल स्टाइन  के

 साथ  जो  बात  चीत  की
 थी  क्या उस  में  उन्होंने  २२करोड़  ७०  लाख  डालर

 के  इस  घाट  को  कम  करने

 के  हेतु  कुछेक  उन्नत  देशों  से  हमारे  व्यापारिक  सम्बन्ध  सुधारने  के  कोई  ठोस  सुझाव  दिये  थे  ?

 शी  सुभाष  शाह  :  हमने  उनके  साथ  जो  बातचीत  की  वह  मैत्रीपूर्ण  तथा  अनौपचारिक

 प्रकार  की  थी  ।  ठीक  है  कि  प्रो ०  हाल स्टाइन  समुदाय  के  प्रयोग  के  अ्रध्यक्ष
 हैं  परन्तु  अकेले  न  तो

 वह प्र ौर  न  ही  समुदाय  इसे  कर  सकता  है  ;  यह  एक  बहु-पक्षीय  ढंग  है  ।  हमें  स्वयं  अपने  प्रयास

 करने  पड़ेंगे  कौर  हम  कम  प्रफुल्ल  अथवा  शुन्य  प्रफुल्ल  की  श्रभ्यंदों
 में

 किसी  निबंधन

 के  न  होने  कोई  मात्रात्मक  निर्बन्धन  न  होने की  नीति  के  लिये  जोर  दे
 कर  कह  हैं

 ।

 इन  भ्राता  भूत  नीतियों  में  संशोधन  करना  जरूरी  F  कौर  हम  दशा  करते  हैं  कि  समुदाय

 ऐसा  करेगा  |  उनके  साथ  हमारी  बातचीत  में  यह  सदा  हमारा  प्रयास  रहेगा  प्रो  तब  शायद  हमारा

 प्रतिकूल  व्यापा'रान्तर  काफी  कम  हो  जायेंगी  ।

 fat  ही०  ato  मुकर्जी  :  एशियाई  साझा  बाजार  के  विचार  के  बारे  में  थोड़ी  प्रगति  हो  चुकी

 है  उसे  देखते  हुए--हमारी  सरकार  ने  भी  उस  विषय  में  भाग  है--क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि

 क्या  प्रो०  हालस्यइन  के  साथ  बातचीत  में  किसी  बात  का  पता  चला  था  तुर्की  वास्तव  में  उस  प्रकार

 का
 श्रम  विभाजन  जिसकी  कौर  कि  मंत्री  महोदय  ने  कभी  कभी

 निर्देश  किया
 जिस

 से
 re

 कि  हमारे  देवा  झा धिक  पृष्ठ देश  बने  रहेंगे  ?

 श्री  सुभाष  में  माननीय  सदस्य  के  प्रदान  के  अन्तिम  भाग  को  पहले  SAT  चाहता  हूं  ।

 श्रम  के  अन्तर्राष्ट्रीय  विभाजन  के  बारे  प्रस्ताव  यूरोपीय  समुदाय  को  हमारी  अथवा  दूसरों  की  जोरसे

 कोई  हाल  ही  का  या  नया  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  सभी  ने  बारम्बार  इस  पर  जोर  है  जब

 सचिव  मास्को  गये  थे  तो  श्री  aaa  ने  भी  पुर्व  यूरोपीय  देशों  से  यह  प्रस्ताव  किया  था  ।  इस  से

 जब  कि  पति त  में  मुझे  उन  से  बात  करने  का  Ha  मिला  हम  सारा  समय  इसी  बात॑  पर  जोर  देते

 रहे  कि  व्यापार  नीतियाँ  विचार  धा रातों  से  अलग  होनी  चाहियें  तौर  विकसित  देशों  को  प्रौद्योगिकी

 देशों  की  उदीयमान  श्रथे-व्यवस्थाश्रों  में  हिस्सा  दिया  जाना  चाहिये  ।  यह  पहली  बात  है  ।  दूसरे

 प्रशन  के  बारे  में  मै  नहीं  समझता  कि  एशियाई  साझा  बाजार  की  कोई  भी  ऐसी  योजना

 matte  रूप  से  या  तो  प्रस्तावित  ही  की  गई  है  अथवा  पुरोनिधान  की  गई  मनीला  में

 जो  gal  वह  यह  देखने  के  लिये  प्रादेशिक  afer  प्रायोजन  तथा  सहयोग  के  बारे  में  निर्णय  था  कि

 एशियाई  देश  ग्रुपस  एक  दूसरे  के  प्रभारी  विधि  से  व्यापार  करें  बजाय  इसके  कि  वे  सदा

 केवल  Aral कृत  देश  की  मंडियों  की  झोर  ही  ध्यान  रखें  ।  यह  प्रस्ताव  जो  कि  किया  है  ।  किसी

 एशियाई  साझा  बाजार  कालिया  न  तो  कोई  गोष्ठी हुई  है  फौरन  ही  किसी  कौर  से  कोई  प्रस्ताव

 हैं  ।

 faa  अंग्रेजी  में
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 प्रतिरक्षा  श्रावइयकताओओं  मोटरगाड़ियां

 16५२.  श्री
 हरिचन्द  माथुर  :  क्या  श्रमिक  कौर  प्रतिरक्षा  समन्वय  मंत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि

 क्या  मोटरगाड़ियों  की  प्रतिरक्षा  श्रावकश्यकताओं  के  बारे  में  अन्तिम  fig  कर  लिया

 गया  है  तथा  स्थानीय  निर्मितियों  को  wa  आदेश  दे  दिए  हैं  कौर

 क्या  भविष्य  के  लिये  कोई  निर्माण  तथा  संभरण  कार्यक्रम  बनाया  गया  क
 ्  ?

 partaa  कौर  प्रतिरक्षा  समन्वय  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ  :  जी  हाँ  ।

 जी  हाँ  |  वर्तमान  तथा  आगामी  प्रतिरक्षा  आवश्यकताओं  को
 पुरा  करने  के  लिये

 देवा  के  मोटरगाड़ियों  के  प्रगतिशील  निर्माताओं  की  वर्तमान  निर्माण  क्षमत  arava  से  अधिक

 उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल

 |  श्री  प्र०  रख  चक्रवातों  :

 T*EYS.  ९  श्री  महेश्वर  नायक  :

 श्री  मुहम्मद  इलियास  :

 क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल  में  क्रियान्विति  के  लिये  एक  प्रोत्साहन  लाभांश

 बनाई  गई  है  ;  कौर

 क्या  संघ  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  सुझाव  दिया  है  कि  वे  केन्द्र  द्वारा  प्रारम्भ  की

 गई  परियोजनाओं  में  जिन  में  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भी  शामिल  है

 एक
 रूप  श्रम विधियाँ  लागू  करने  की

 संभावनाओं  की  जाँच  करें  ?

 +इस्पात  कौर  मारो
 उद्योग  मंत्रालय

 में  उपमंत्री  (axt  प्र०  च  :
 जी  हाँ  ।

 जी  नहीं  |

 ट्रैक्टरों  का  निर्माण

 Cota q
 ्  q ध  हंसना  ry

 ग  EYE.

 Ut  सेनानी

 क्या  इस्पात  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ट्रैक्टरों  के  निर्माण  के  लिये  कम्पनियों  के  गुड  अर्थ  ग्रूप  को  कोई  लाइसेंस  दिया  गेया

 यदि  तो  कितने  लाइसेंस  दिए  गए
 हैं

 तथा  इस  ग्रुप  द्वारा
 किस  प्रकार

 कें  ट्रैक्टरों
 x

 का  निर्माण  किया  जा  रख  ;  ac

 ya  अंग्रेजी  में

 -460  (Ai)
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 बाजार  में  इन ट्रक्टर ों  को  किस  प्रकार  बेचा  जाता  है  ?

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  पर  Wo  :  जी  हाँ  ।

 PR—- ks  Sho  बी०  एच०  पी०  Ro zo  डी ०  नी ०  एच०  पी०  के  परिसर

 ट्रैक्टरों  के  निम  in  के  लिये  फर्म  को  उद्योग
 तथा  १९४५१ਂ

 के  अन्तर्गत  दो  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  ।

 ट्रेक्टर
 निर्माताओं

 द्वारा  नियुक्त  व्यापारियों  की  एक  श्रंखला  द्वारा  बेचे  जाते

 इस्पात  सरकारी  fafa:

 1६६०.  डा०  लकष्मीमत्ल  सिंघवी  :  इस्पात  श्र  भारी
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 जब  तंक  इस्पात
 निधियों  कुल  तिना धन  इकट्ठा  हुआ  है  ;

 क्या  इस्पात  के  मूल्य  कम  करने
 के  लिये  इस  धनराशि  का  उपयोग  करने  का  विचार है  ;

 श्र

 यदि  तो  क्या  सरकार
 ने  ऐसा  करने  के  लिये  कोई  विशिष्ट

 प्रस्ताव  तथा

 सारणी  तैयारी

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय में  उप मंत्रो  प्र०  +. ह  :  ३१

 2883 HT को  ६४.०६  करोड़  रुपये  |

 शरीर  जी  नहीं  ।
 इस

 समय  सरकारी
 का  प्रमुख  कृत्य  भाड़े  का

 पूरा  करना  है  ताकि  देश  के  सभी  रेल  पर्यटकों  पर  समरूप  से  मूल्य  पर  इस्पात  का  संभरण  हो  ।

 हथकरघा  वस्त्र  निर्यात

 176६१.  _
 थी  रामनाथन  चेट्टियार

 1  श्री  प्०  नरूला

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हमारे  हथकरघा  वस्त्र
 के

 निर्यात  में  कोई  कमी  झाई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  machete  व्यापार  मंत्री  सुभाष  £

 से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है

 विवरण

 हथकरघा  वस्त्र का  निर्यात  28 GQ HAT  १९६३  की  में  बढ़ा  है

 बौर
 १९६१-६२  में  ११.१.  करोड़  रुपये

 तथा  असल  १६६१ से  फरवरी  १९६२  की

 सम्बन्धी  अवधि  में  १०.२  करोड़  रुपये  की  तुलना  में  १२.४  करोड़  रुपये  का

 ्  ध  वर्ष  १९६२  में  परम्परागत  मंडियों  को  हथकरघा  वस्तु झ्र ों  के  निर्यात  में  जबकि  ae
 कमी  हुई ह  अपरम्परागत

 दिती
 को  जैसे  कि  अमरीका  तथा

 मनाई
 प  के  देशों  को

 मल  अंग्रेजी  में



 Re  १८८१४  लिखित  उत्तर  ELK

 होने  वाले  निर्यात  में  बहुत  महत्वपूर्ण  वृद्धि  gee  ।  परम्परागत  मंडियों  को होनेवाले  निर्यात

 में
 कमी

 कुछ  तो  उन  इलाकों  में  वस्त्र  उद्योग  के  विकास  के  कारण  sak  कुछ  जापान  तथा

 हांग  कांग
 के

 साथ  प्रतिस्पर्धा
 के

 कारण
 जो

 कि  अधिक  सस्ते  किस्म
 के

 नकली  सुत  के  कपड़े

 का उत्पादन  करते  स्थिति पर  कड़ी  निगाह  रखी  जा  रही  है श्रौर नंब श्रावश्यक जब  आ्रावश्यक  होता है

 सरकारी स्तर  पर  कार्यवाही  की  जाती  है  जैसे कि  लंका  के  साथ  चर्चा

 ३.  अखिल  भारतीय  हथकरघा  वस्त्र  विपणन  सहकारी  बम्बई  ने

 सिंगापुर  तथा  awa  में  पहले  से  ही  चल  रही  पण्यशालाओं  के

 अतिरिक्त  नये  इलाकों  में  हथकरघा  वस्तुभ्नों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  कुछ  वाणिज्यिक

 यात्री  नियुक्त  किये  हैं  ।

 Ree q में  अमरीका  को  ब्लीडिंग  मद्रास  नाम  से  प्रसिद्ध  हथकरघा  वस्त्र कीਂ
 किस्म का  निर्यात  लगभग  २  करोड़  रुपये का  gut

 ५.  हथकरघा  वस्त्रों  के  बारे  में  लदान  ge  निरीक्षण  तथा  किस्म  विपणन  योजनायें

 चालू  की  गई  ब्लीडिंग  मद्रास  तथा  इटावा  बेडस्प्रैड्स  के
 निर्यात  के  सम्बन्ध  में  यह

 ६.  सरकार  हथकरघा  वस्त्रों  के  विशिष्ट  शभ्रभ्यंशों  को  उभयपक्षीय  व्यापार  करारों

 में  सम्मिलित  करने को  प्रयत्न  कर  रही

 ७.  हथकरघा  वस्तुभ्नों  के  निर्यात  से  सम्बन्धित  समस्याओं  से  निपटने  के  लिये  १४५

 १९६२  को  हथकरघा  वस्तुझ्नों  के
 लिये  एक  निर्यात  saga  मंत्रणा  समिति  बनाई

 गई  थी  ।  तबसे  इस  समिति  की  कई  daw  हो  चुकी  हैं  ak  उसने  निर्यात  बढ़ान ेके  लिये

 उपयोगी  सुझाव  दिये हैं  ।

 रांची  में  बड़े  प्राकार  के  सदीना  श्रौजार
 बनाने  का  कारखाना

 प्र०  |: ह»  बुझा :

 |  श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 श्री  mara  सिह  :

 1४६२५
 1

 श्री  राम  सहाय  पाण्ड्य  :

 |  श्री
 विद्याचरण  शुक्ल

 क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार

 ने  भारत  के  रांची  में  बड़े  आकार  कैटरीना  श्रौजार  बनाने के

 कारखाने  की  स्थापना  की  एक  योजना  के  में  मध्यम  अकार  के  मशीनी  सोनारों

 के  लिये  जापान  को  क्रयादेश  दिए

 यदि
 तो  क्रयादेश  कितनी  मात्रा

 का
 कौर

 (7)  कारखाने  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  मेरे  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 इस्पात  ale  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  चचा  कौर

 जी  नहीं  ।

 रांची  के
 भारी  मशीनी  औजार  संयंत्र  के  बारे  में  ह... धता मसस  से

 प्राप्त  विस्तृत  परियोजना
 प्रतिवेदन

 पर  बिचार  कर  लिया  गया  है  कौर  उसे  सरकार  द्वारा

 ot
 |



 VEAe  लिखित  उत्तर  १९  १९६३

 सिद्धान्त  छप  में  सान  लिया  गया  संयंत्र  तथा  मशीनरी  के  मंत्रणा  सितारों  तथा

 निर्माण  कांयं  के  पर्यवेक्षण  के  लिये  ठेके  बहुत  शीघ्र  ही  जेक  फर्म  के  साथ  किये  जाने की

 संभावना है

 एशिया  साझा  बाज़ार

 ( ait  to  to  चक्रवर्ती  :

 |  श्री  किन सिद्धदइवर  प्रसाद
 ear.

 १  श्री  महेश्वर  नायक

 I | att
 इन्द्रजीत  गुप्त

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  एशिया  तथा  सुदूर  पूवे  लिये  आधिक  आयोग  सम्मेलन  कान्फ्रेंस  )
 की  मनीला  में  हाल  में  हुई  बैठक  में  प्रस्तावित  एशियाई  साझा  बाजार  का  संकल्प  एकमत  सें

 स्वीकार  किया

 संकल्प  को  प्रस्तुत  करने  वाले  देशों  में  भारत  भी  शर

 एशिया  के  लिये  प्रस्तावित  साझा  बाजार  की  मुख्य  बातें  कया
 हैं

 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 नहीं  ।  परन्तु उस  क्षेत्र  के  देशों  पर  अधिक  प्रादेशिक  सहयोग  के  लिये  अपने

 न्यासों को  गहन  बनाने  की  बात  पर  बल  देने  वाला  तथा  अब  तक  की  गई  प्रगति का

 पुनर्विलोकन  करने  कौर  ठोस  प्रादेशिक  कार्यवाही  के  लिये  अधिक  क्रियात्मक  उपाय  बनाने

 शर  अपनाने  के  हेतु  क्षेत्र  की  सरकारों  के  उच्चस्तरीय  प्रतिनिधियों  की
 एक  सभा  बुलाने  के

 लिये  एशिया  तथा  सुदूर  ga  के  लिये  झ्राथिक  अयोग  के  कार्यकारी  सचिव  से  निवेदन  करने

 वाला  एक  संकल्प  सर्वे समिति  से  मनीला  अधिवेशन
 में

 पारित  किया  गया  इस  संकल्प  की

 एक  सभा-पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या

 एल०  eto  ११६८/६३]

 भारत  उपयुक्त  भाग  में  उल्लिखित  संकल्प  को  पेश  करने
 में  सें

 एक  था 1

 प्रइन  नहीं  ता

 कारखाना राजस्थान  में  सोडा  एड

 TERRY.  डा०  लक्ष्मीोमल्ल  सिंघवी  :  क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  में  सोडा  एश  कारखाने  की  स्थापना  के  संबंध  में

 डिजाइन  बनाने  के
 लिये  तथा  /  अथवा  सलाह  देने

 के
 लिये  कुछ  विदेशी  सलाहकार  रखे  गये

 थे

 यदि  तो  सलाहकार  कौन-कौन  तथा  उनको  क्या  फीस  दी  गई  अथवा

 दी  जानी  कौर

 मू ल  अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्त  SEXO २६  Way  )

 ?
 विदेशी  सलाहकार  रखने  के  क्या  कारण

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  (att  :

 परियोजना  सर्वेक्षण  करने  तथा  सांभर  झील  के  निकट  झील  के  नमक  पर  अधारित  सोडा

 परामर्शदाताओं
 की  एक

 एड  संयंत्र  स्थापित  करने  की  सुकरता  की  जांच  करने
 के

 लिये  विदेशी
 पर

 फर्म  को  लगाया  गया  था

 एक  लाख
 रुपये  के  शुल्क  पर  मैसर्स  हब्स  एण्ड  कम्पनी  (HT )  |

 फर्म
 को  राजस्थान  सरकार  द्वारा

 झपने  विवेक
 पर  रखा  गया  था

 चीन  द्वारा  विदेशी  कपड़ा  मंडियों  में  प्रतिद्वन्द्विता

 (  श्री  प्र०  च ०  बर्रा

 ot
 |  ने  ६५

 दी
 रघुनाथ  fag

 | att
 init  लाल  बैरवा

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  यह  सच
 हैकि  चीन  कपड़े  के  मामले

 में
 निकटस्थ  विदेशी  जैसे

 बर्मा  तथा  यूरोपीय  मंडियों  में  भारतीय  कपड़े
 से

 बड़ी  प्रतिद्वन्द्विता  कर  रहा है  ;  और

 यदि  तो  इस  प्रतिद्वन्द्विता
 का

 मुकाबला  करने के  सरकार  का  क्या

 कार्यवाही करने  का  विचार  है  ?

 गवाशिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई

 tz  एक  विवरण
 पटल

 पर
 रखा  जाता है

 विवरण

 जी  ट  |

 विदेशी  में  प्रतिद्वन्द्विता  का  मुकाबला  करने  के  निम्नलिखित

 उपाय  किये  गये  हैं

 (१  aa  मंडी में  साधित  तथा  पुत्र-निमित  वस्तु भ्र ों  की  कृति  हुई  मांग  को

 देखते  हुए  सरकार  कपड़ा  मिलों  को  साधित  कपड़े  का  अधिक  उत्पादन  करने

 के  लिये  सभी  संभव  सहायता  देती  ag  है

 (२)  जुलाई  १९६२  से  सूती  वस्त्र  उद्योग  द्वारा  स्वेच्छापूर्वक  निर्यात  योजना  का

 अपनाया  कौर

 (३)  समुद्र पार  खरीदारों  की  ठीक-ठीक  श्रावश्यकताओओं  का  निर्धारण  करने  के  लिये

 forey  काग  करणों समद्रपार  मंडियों  में  faf  वच  ALHTMS.  णो  हवा  विपणन  सर्वेक्षण किये  जाते

 a  |

 अंग्रेजी  में



 ललित  दत्त SAS  १९  F&R3

 उत्तर  waar  में  भारों  इंजीनियरी  परियोजनाएं

 श्री  सरजू  पाण्ड्य

 1२०७८.  ज०  ब्०  fag :

 क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  उत्तर  प्रदेश  में  कितनी  भारी  इंजीनियरी

 प्रायोजनाओं  स्थापित  की  जाने  वाली  कौर

 क्या  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसी  कोई  प्रायोजना  स्थापित  करने का  सरकार  का

 बिचार  है
 ?

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  .
 उपमंत्री

 ,  (att  प्र०  च०  ३९

 (२  सरकारी  क्षेत्र में  कौर  ३७  गर-सरकारी  क्षेत्र में  )

 सरकारी  क्षेत्र  की  एक  प्रायोजना  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  स्थापित  की

 जाने  बाली  है  ।

 बिहार  में  खादी  मोद्योग  बों

 ही  रामचन्द्र  सलिक
 1२०७८

 नानी  उलाका

 क्या  बाशणिज्य तथा  उद्योग  मंत्र यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 तीसरी  योजना की  अवधि  में  उड़ीसा में  खादी  ग्रामोद्योग  बो के
 लिए

 कुल  कितनी

 रकम  मंजूर  की  गयी  AK

 उसमें  से  कितनी  रकम  PEGV=G  और  द  ३-६४  में उस  खादी  ग्रामोद्योग

 ae  को  दी  गयी  या  दी  जाने  वाली  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  उड़ीसा  में

 खादी  श्रामोद्योग  बोर्ड  के  लिए  रकमें  साल  साल  पर  दी  जाती  न  कि  तीसरी  योजना  की

 अवधि  के  लिए  इकट्ठी  दी  जाती हैं  |

 तीसरी  योजना के  पहले  दो  वर्षों  में  अर्थात  १९६१-६२  शौर  RE RR-GR  में

 (३१  १९६२  उड़ीसा  राज्य  खादी  ग्रामोद्योग  ats को  २८  '
 ४६  लाख  रुपये

 का  श्रमदान प्रौढ़  30.0  लाख  रुपये  का  ऋण  दिया  गया  था  ।  PERR-QV A में  १८  '  १०

 लाख  रुपये  का  श्रमदान प्रौर  ६२७६  लाख  रुपये ऋण  देने  का  विचार

 उडीसा  में  नारियल  जटा  उद्योग

 1२०८०.  श्री  रामचन्द्र  मल्लिक
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 तीसरी  योजना
 की

 अवधि
 में  नारियल जटा  उद्योग  की  उन्नति  के  लिये  कुल  कितनी  रकम

 मंजूर की  गयी  है

 अंग्रेजी  में



 FRE  १८८५  लिखित  उत्तर  बद्र

 )  योजना  की  अ्रवषि के लिए के  लिए  कुल  रकम  में  से  कितनी  रकम  उड़ीसा  राज्य  के  नारियल  जटा

 उद्योगों  की  उन्नति के  लिए  मंजूर की  गयी  है  ;  शौर

 उड़ीसा के  उपर्युक्त  उद्योगों
 के  लिए  १९६९-६३  कौर  FERRE  में  कितनी  रकम

 नदी  गयी  या  दी  जाने  वाली  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्रो  (att  मनु भाई  :

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना
 में  नारियल  रेशा

 उद्योग
 की

 उन्नति  के  लिए  ा ज ज्यो  ar |योजनाओं

 के  लिये  २*  ३४  करोड़  रुपया  श्र  केन्द्रीय  योजनाओं के  लिये  ०  94.0  लाख  रुपया  निर्धारित  किया

 गया  था  |

 ३.३४  करोड़  रुपये  में  से  ३  लाख  रुपया  तीसरी  पंचवर्षीय योजना  में  उड़ीसा  राज्य

 में  नारियल  रेशा  उद्योग  के  विकास  के  लिए  नियत  किया  गया  है  ।

 उड़ीसा  राज्य  के  नारियल  रेना  उद्योग  की  उन्नति के  लिए  282-83 A Sear में  उड़ीसा

 सरकार को  २०००  रुपये  का  ऋण  मंजूर किया  गया  है  |  वर्ष  FEqR-EV  में  वित्तीय  सहायता उस

 gata में  नारियल  रेशा  उद्योग  के  विकास  के  लिए  राज्य  सरकार  के  वास्तविक  व्यय के  आधार  पर

 मंजूर  की  जायगी  |

 मुजफ्फरपुर  का  विधान  सभा-निर्वाचन  क्षेत्र

 १२०८१.  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा
 :  क्या  विधि  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण

 की  कृपा  करेंगे  कि  जिसमें  बताया  गया  है  किः  सबसे  हाल  कीਂ  कौर  पहले  कीਂ  जनगणना  के

 are  मुजफ्फरपुर  जिले  के  प्रत्येक  विधान  सभा-निर्वाचन  क्षेत्र  की  कुल  जनसंख्या

 कितनी' है श्रौर अनुसूचित है  ate  अनुसूचित  जातियों  की  संख्या  कितनी है  ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  विभुषेन्द्र  :  १९६१  को  जनगणना  के  अनुसार

 जिला  मुजफ्फरपुर  के  प्रत्येक  विधान-सभा  निर्वाचन  क्षेत्र
 की  कुल  जनसंख्या  और

 सुचित  जाति
 की

 जनसंख्या  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी

 ०  ११६९/६३ ६]  १९६१  की  जनगणना

 के  अनुसार  इन  निर्वाचन  क्षेत्रो ंके  लिए  सही  आंकड़े  तब  तक  उपलब्ध  नहीं  होंगे  जब  तक  कि

 परिसीमन  आयोग इन  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  संबंध  में  अपना  काम  पुरा  नहीं  कर  लेता  |

 सप्लाई  विभाग  द्वारा  खरीद

 1२०८२.  श्री  सिद्धपुर  प्रसाद
 :  कया  श्राथिक  ate  प्रतिरक्षा  समन्वय  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सप्लाई  विभाग ने  १९६२-६३  में  किन  किन  देशो ंसे  खरीद की  ;

 खरीद
 की  वस्तुएं  ak  उनका  मूल्य  क्या  है  ;  atk

 १९६३-६४  के  लिए  खरीद  कार्यक्रम कया  है  ?

 पुराणिक  ate  प्रतिरक्षा  समन्वय  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ  :  शौर

 (a)  जानकारी  संलग्न  विवरण  संख्या  १  २  में दी  हुई  है  ।  [geanrera A tet Ta | में  रखे  गये  ।

 देखिये
 संख्या

 एल०  नदी  ११७०/६३]

 faa  मरंग्रेजीਂ  में
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 उन  देशों के  नाम  ate  PEE R-E¥ F में  उनसे  खरीदी  जाने  वाली  चीजों के  नाम

 बताना  संभव  नहीं  हैं  क्योंकि  वह  इस  बात  पर  निर्भर  होगा  कि  किस  प्रकार का  माल  खरी

 जायेगा  ait  क्या  ad  रखी  जाती  हैं  ।

 उड़ीसा  में  शम्बर  चरखा  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम

 श्री  इलाका  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PER W-ER  १९६२-६३  में  उड़ीसा में  कितने  नम्बर  चर्खा  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम

 चलाये  गये  ;

 कुल  कितने  प्रशिक्षणार्थियों  ने  उसमें  भाग  लिया  ;  AT

 उपयुक्त  शारवती  में
 अ्रबतक  कुल  कितना

 खर्च  gar
 ?

 पवाशणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  नें  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )
 :  से  प्रावश्यक

 जानकारी  इकट्ठी की  जा  रही  है  ।  कौर  यथा  समय  वह  सभा  पटल पर  रखीं
 जायगी

 ।.

 उड़ीसा  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 उलाका  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि

 क्या  १९६२-६३  में  उड़ीसा  राज्य में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  उड़ीसा

 को  ई  ऋण  दिया गया  है  ;  झ्र

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नंवाणिज्प  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  जी  हां  ।

 १९६२-६३  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  को

 yo?  लाख  रुपये  का  ऋण  दिया  गया  था  ।  इसके  ३:६०  लाख  रुपय ेका  ऋण  उसी

 वर्ष में  औद्योगिक  बस्तियों  के  विकास के  लिए  मंजूर  किया गया  था

 उड़ीसा  में  सीमेण्ट  को  सप्लाई

 1२०८५.  श्री  इलाका  :  क्या  इस्पात  त्र  भारी  उद्योग  मंत्री  २५  १९६२  के

 भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  १६७८ के  उत्तर  के  संबंध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 १९६२-६३  में  उड़ीसा  को  वास्तव में  कुल  कितना  सीमेंट  दिया  गया  ;  भ्र

 उसी  अवधि में  उड़ीसा  को  कितने  सीमेंट  की  ग्रावइ्यकता है  ?

 कौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपयंत्री  (att  प्र०  चं०  राज्य  कोटा

 के  अधीन  295,832  मेट्रिक  टन  |

 राज्य
 कोटा  के

 प्रघन
 ८€६६,९५६  मेट्रिक  टन

 ह

 मिल  अंग्रेजी  ० ह म
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 विदेशी  सहायता  से  उड़ीसा  में  उद्योग

 1२०८६.  श्री  इलाका  क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (*)  दूसरी  ak  तीसरी  योजना  में  उड़ीसा में  कौन  कौन  से  उद्योग  स्थापित

 किये  गये

 प्रत्येक  उद्योग में  उत्पादन कीः  वस्तुएं  कौन  कौनसी हैं  प्रौढ़  उसकी  उत्पादन  क्षमता

 क्या है  ;  कौर

 (7)  सरकारी  ate  गैरसरकारी  क्षेत्रों
 में  क्रमशः

 कितने  उद्योग हैं  ?

 पं वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  से  सरकारी

 क्षेत्र के  उद्योगों के  बारे  में  प्रावस्था  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  कल  ठी  ०  R298 /S3]  उड़ीसा  में  गर-सरकारी  क्षेत्र के  उन  उद्योगों

 के  बारे में  जिन्हें  प ूजगत  माल  के  श्रायात के के  लिए  विदेशी ऋण  के  रूप  में  या  तकनीकी या  वित्तीय

 विदेशी  सहयोग के  रूप में  विदेशी  सहायता  प्राप्त  हुई  पूरीਂ  जानकारी  इकट्ठी  करने में  जो

 मेहनत  लगेगी  वह  उस  जानकारी कीਂ  उपयोगिता के  अनुरूप  नहीं  होगी  ।

 उड़ीसा  कपड़ा  मिलों  में  तकुए  र  करघे

 1२०८७.  श्री
 उलाका

 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 अभी  उड़ीसा  की  कपड़ा  मिलों में  कुल  कितने  तकुए  कौर  करते हैं  ;  कौर

 इन  मिलों में
 कितने  कर्मचारी  it  नियुक्त  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  झ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष  :

 ५२,२७२  तकुए  कौर  ६६४  करघे  ।

 लगभग  Wooo |

 कच्चे  लोहे  का  उत्पादन

 TRS  sew  सुबोध  ् ८-4 सदा  :

 स०  चं०  सामन्त

 कया  इस्पात  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कितनी
 फर्म  लौटे

 फरनेस
 के  कच्चा  लोहा  तैयार  करती  हैं  ;

 क्या  इसमें  से  कोई  फर्म  ऐसे  संयंत्र के  लिए  ar  मशीनें  तैयार कर  रही  है  ;

 कौर

 यदि  तो  क्या  फर्म  aoa  उपयोग के  लिए  UT  a सन्  a  सरों  के  लिए  wy  मशीनें  तेयार

 मूल  मं प्रे जी  में



 लिखित  उत्तर दरे  १९  १९६३.

 इस्पात  भारों  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  च०  :  एक  ।

 जी  नहीं

 (7T)  प्रत  हीਂ  नहीं  उठता  ।

 नेपाल  के  लिए  आवागमन  को  सुविधाएं

 Rose.  शो
 सिद्धेश्वर  प्रसाद

 श्री  प०  च०  बर्रा

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है  कि

 नेपाल
 की

 सरकार  ने  आवागमन की  प्रतीक  सुविचारों  की
 सांग

 की  है

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या है  ;  तौर

 इस  संबंध में  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रोय  व्यायार  मंत्री  सुभाष  :

 हां  ।

 नेपाल  की  सरकार ने  नेपाल को  माल  भेजने के  लिये  अधिक  संख्या में
 रेलवे  वैगनों

 at  व्यवस्था  करने  के  लिये  कहा  है  ।  नेपाल  द्वारा  हाल ही  में  पाकिस्तान के  साथ  किये  गये

 व्यापार  करार के  फलस्वरूप  भारत  होकर  नेपाल  से  पाकिस्तान  तथा  पाकिस्तान  से  नेपाल  को  माल

 भेजने  के  संबंध में  नेपाल ने
 मागं  संबंधी  कुछ  सुविचारों की  भीं  मांग की

 इस  मामले पर  सरकार  विचार  कर  रही है  ।

 लक्ष्मी  कॉटन  ट्र  डसे  प्राइवेट  लिमिटेड

 श्री  गो०  मिलती  :

 at  रामचन्द्र  मल्लिक

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 श्रीਂ  लक्ष्मी  काटन  ट्रेंडस  प्राइवेट  लिमिटेड के  डायरेक्टरों की  संख्या  कितनी

 क्या  उनमें से  कोई
 कंपनी

 के  चेयरमन का  नजदीकी या  दूर  का  रिश्तेदार  है  ;

 कितने  डायरेक्टर  महिलायें हैं  ।

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  ग  मंत्री  :  पांच ।

 उनमें
 से  एक  कम्पनी के  चेयरमन  का  रिश्तेदार है  ।

 a

 मूल  मंप्रेज़ी  में



 RQ  WA,  any  लिखित  उत्तर  ४६६ हे

 उत्तर  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग

 Rokk,
 भक्त  दर्शन  :

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 बया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 प्रदेश जेक  ३ तीसरी  पंचवर्षीय  योजना के  भ्रन्तगंत  उत्तर  के  पिछड़े हुए  पैंतीस  क्षेत्रों में
 किन-किन  नये  उद्योग  केन्द्रों  को  श्री  तक  स्थापित  किया  गया  है  wear

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव है  ।

 उनमें से  प्रत्येक  की  स्थापना के  बारे  में  रब  तक  क्या  प्रगति हुई  है  ;

 उसमें  स  कौनकौन  उद्योग-इकाइयां  सरकारी  क्षेत्रों  में  हूँ  ae  कौन  गर-सरकारी
 a

 क्षेत्र में  ;  ak

 ?

 उत  उद्योग-इकाइयों  कीਂ

 प्रगति
 भर  तेज  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाहीਂ  की  जा  रही

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  :  से  सुचना

 एकत्रित  की  जा  रही है  कौर  सभा की  मेज  पर  यथासमय  रख  दी  जाएगी

 उत्तर  प्रदेश  में  कुटीर  शर  लघु  उद्योग

 विश्वनाथ  पाण्ड्य  :

 FRR  श्री  सरजू  पाण्डेय  :

 [ ett
 ज०  ब०  fag  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  यह  बताने  क  करेंगे  किः  :

 योजना  की  अवधि
 में  उत्तर  प्रदेश  में

 कटार  प्रौढ़  लघु  उद्योगों  के  लिए  कितना

 अनुदान  मंजूर  किया  कौर

 उन  उद्योगों के  नाम  कया  वे  कहां  कहां  स्थित  हैं  झ्र  प्रत्येक  उद्योग  के  लिये  कितनी

 रकम  मंजूर
 को

 गयी  है
 ?

 पबाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  :  ate  जानकारी

 इकट्ठी को  जा  रही  है  कौर  वह
 सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगा
 ।

 बेल्जियम को  gen  को  तम्बाकू का निर्यात का  निर्यात

 श्री  सुबोध  कया  वाणिज्य  तथा उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बेल्जियम  में  हुक्का  ध  की  काफी  मांग

 यदि  तो  यह  तम्बाकू  निर्यात  करने  के  लिये  कदम  उठाये  जा  रहे  श्र

 उस  देश  में  सालाना  इस  की  कुल  मांग  कितनी  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष

 से  (7)  जो  उपलब्ध  ग्राहकों  ae  दिखायी  पड़ता  है  कि  बेल्जियम  में  हुका  तम्बाकू  की  मांग

 बहुत  अधिक  नहीं है  ।

 frat  अंग्रेज़ों
 में
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 कागज  का  उत्पादन

 1२०६४  श्री  महेश्वर  नायक
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 देश  में  कागज  को  वर्तमान  अवस्यकता  कितनी  है

 हमने  कागज  के  मामले  में  कहां  तक  आत्म  निभ
 रता

 प्राप्त  को  है  ;

 चालू  योजना  के  प्रारम्भ  से  कम्पनियों  are  व्यक्तियों  को  वर्तमान  कागज  मिलों

 के  विस्तार  के  लिए  श्र  aa  उपक्रम  स्थापित  करने  के  लिये  कितने  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किये

 (4)  क्या  इन  लाइसेंसों  का  पूरा  पूरा  उपयोग  किया  गया  है  पौर  यदि  तो  उन  के  पुरे  पुरे

 उपयोग  के  लिए  कोई  कार्यवाही  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 पवबाशणिज्य  तथा  उद्याग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानू  नगों  )  १६६३-६४  में

 लगभग X  े  लाख  टन  |

 (a)  ८०  प्रतिशत  |

 विस्तार  लाइसेंस  कौर  ३६  नये  लाइसेंस  जारी  किये  गये  हूँ  ।

 (7)  2.0  लाइसेंसों में  से  १३  को  कार्यान्वित किया  जा  रहा  है
 कौर  १३  को

 रद  किया  गया
 बानो  १६  लाइसेंसों  को  प्रगति  की  र  ध्यान

 दिया  जा  रहा  है  |

 कपड़ा  मिले

 FRY.  श्री  प्र०  र०  चक्रवर्ती  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  कुछ  राज्यों  को  कपड़ा  मिलें  स्थापित  करने  की

 अनुमति  दे  दी

 (a)  यदि  तो  सामान्य  स्वीकृत  नीति  के  विरुद्ध  कार्य  करने  के  कया  कारण  कौर

 (1)  किन  किन  राज्यों को  एसी  अनुमति  प्राप्त  हुई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  सें  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार
 मंत्री  मनुभाई

 | जी  हां

 (a)  हथकरघा  क्षेत्र  में  उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्य  पर  सूत  खास कर  उन

 काउन्ट  के  सूतों
 की

 जिन
 को

 सप्लाई  कम  नियमित  रूप  से  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिये  चार

 रुई
 कताई

 मिलों
 को  लाइसेन्स दिये  गये  हैं

 ।
 पश्चिम  बंगाल  में  जिस  एकक  के  लिए  मंजूरी  दी  गई  है  उस

 का  उद्देश्य  विस्थापित  श्रमिकों  को  पुनर्वासित  करना  था  ।

 परिचित  बंगाल  श्योर  मध्य  प्रदेश  |

 भाकपा का  रायात

 Rok  श्री  कछवाय
 :  क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  ध. स्टाच  पटरियों  के  लिये  मकका  विदेशों  से  art  है

 मल  अंग्रेजी  में  ।
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 (a)  यदि  तो  प्रति  ad  कितने  रुपये  की  ;

 यदि  मकका  देश  में  हों  खरीद  जाये  तो  क्या  कुछ  हानि  होगी  शौर  यदि  तो  प्रति  वर्ष

 अर

 क्या  स्टोर  फैक्टरों  वालों  पर  देश  में  मक्का  खरोदने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  है  कौर  यदि

 तो  क्यों  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  हां  ।

 )'  cera  उद्योग  के  लिये  मकका  की  वार्षिक  आवश्यकता  लगभग  ८०,०००  मैट्रिक  टन  है

 पो  ०  एल०  ४८०  के  esta  अमरीका  से  मंगाई  जाते  है  जिस  का
 मूल्य  २  २  करोड़  रुपये  के

 लगभग  होता  है  |

 नहीं  |

 जी  at.  cere  बनाने  के  लिये  cera  फैक्टरियों  द्वारा  मकका  खरीदने  पर  इस  दृष्टि
 oy

 से  रोक  लगा  दो  गई  है  कि  उन  के  द्वारा  बड़े  परिमाण  मकका  खरीदने
 से  देश  में  उस  क  को  मतों

 में  अनुचित  वृद्धि  न  होने  पाये  ।

 तनया  नंगल  t

 TRORY,  श्री  दल जोत  fas  :  क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  उवेरक  कारखाने  से  संलग्न  नया  नंगल  बस्तों  का  निर्माण  पूरा  हो  चुका

 ौर

 यदि  तो  जब  तक  कितना  at  किया  जा  चुका  है  ?

 a
 ी  इस्पात  फिर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  जी  हां  ।

 ३६ 2.0  रप  करोड़  रुपया  |

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  मोटर  गाड़ियों  को  बिक्री

 1२०९८.  श्री  हिम्मत सिह का
 :  बया  वाणिज्य  तथा  art  मंत्रो  यह  बताने  को  कपा

 करेंगे  कि

 १९६१-६२  श्र  १९६२-६३  में  २८  १९६३  तक  विभिन्न

 दूतावासों  कौर  हाई  कमिश्नरों  से  संबद्ध  व्यक्तियों  ने  राज्य  व्यपार  निगम  को
 कितनी

 मोटर  गाड़ियां

 स्टेशन  वैगन

 उन  मोटर  गाड़ियों  के  लिये  कितना  मूल्य  दिया

 उपर्युक्त  मोटर  गाड़ियों  को  किस  प्रकार  बेचा  कौर

 उन  को  बिक्री  से  क्या  लभ  या  हानि  हुई ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार
 मंत्री  मनुभाई  :

 लापता =
 राजनयिकों  /

 राजनयिक
 दूतावासों  की  श्रायातित  कारों  को  SING  ©  यापार  निगम  द्वारा  खरीद  संबंध थी

 मूल  wast  में



 ४६६६  लिखित  उत्तर  गक़वार, ्य  १९.  [...  १९६२

 VE  १९६२  से  लागू  हुए  ।  २६  2€ER  से  २८  १९६३  तक  की

 जानकारी  इस  प्रकार  है  ——

 राज्य  व्यापार  निगम  को  दी  गई  ६०  आयातित  गाड़ियों  में  से  १७  गाड़ियो ंको  खरीदा  गया  ॥.

 बाकी  गाड़ियों  के  art  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 खरीदी  गई  १७  गाड़ियों  के  लिए  ROR, GSE  रुपये  ४०  स०  पृ०  |

 (7)  खरोंच  गई  १७  गाड़ियों  में  से  ५  अरब
 तक  प्राथमिकता  के  क्रम  के  अनुसार

 निम्नलिखित  को  बेच  दी  गयी  :--

 राष्ट्रपति  भवन

 प्रतिरक्षा  संगठन

 केन्द्रीय  कौर  राज्य  सरकारें

 विदेशो  मुद्रा  कमाने  वालें  सरकारी  क्षेत्र  की  कंपनियां

 राज  भवन

 प्यारे  संगठन

 राज्य  व्यापार  निगम  एक  व्यापार  संगठन  होने के  यह
 जानकारीं  बताना  सरकारी

 हित  में  नहीं  है  ।

 धवारा  विद्युत  परियोजना  के  लिए  ट्रांसफर फार मर

 1२०६६.  श्री  श्यामलाल  सर्राफ  :  कया  इस्पात  we  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल  ने  हवा रन  विद्युत  परियोजना  के  लिए  गुजरात

 बिलों  बोले  को  बड़े  प्राकार  का  ट्रांसफारमर  देने  में  श्रसमथंता  प्रकट  की

 यदि  at,  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पं इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पर  Wo  :  कौर

 गुजरात  बिजली  ats  ने  मई  १९६१  में  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  भोपाल  से  पूछा था

 कया वह
 धवारा  परियोजना  के  लिए  बिजली  के  निम्न  आकार  के  ट्रांसफार्मरों  का  संभरण  कर

 सकेंगे  —

 १.
 W¥,000  के  वी  ए  के  ४  ट्रांसफारमर

 श  VYo,ooe  के  वो  ए  के  ६  कौर

 3  १२,४००  के  वो  ए  को  एक  ट्रांसफारमर

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल  ने  ४०,०००  के  वी  ए  के  ६  ट्रासफारमरों  का  तथा  १२,५००  के  वी  ए

 के  १  ट्रांसफारमर  का  क्रयादेश  स्वीकार
 कर

 लिया  था
 ।  WX, ooo  के  वी  ए  के  ४  ट्रांसफार्मरों  का

 क्रयादेश  वह  तुरन्त  स्वीकार  नहीं  कर  सके  क्योंकि  उस  समय  कारखाने  में  ५०,०००  कें  वी  ए  के

 बड़े  प्राकार  का  ट्रांसफारमर बनाने  के  यंत्र  नहीं थे  ।  परन्तु  बाद  में  उन्होंने  निर्णय किया  पति  रिक्त

 संयंत्र  लगा  कर  तथा
 परीक्षण  संयंत्र

 की  क्षमता  बढ़ा  कर  वह  बड़े  श्राकार  के  ट्रांसफारमर  बना  सकेंगे  |

 क्योंकि  अति
 रिक्त

 यंत्रों  की  स्थापना  में  कुछ  समय
 लगेगा  इसलिए  हैवी  ca  क्ट्रिकल्स  लिमिटेड

 भोपाल  ने  गुजरात  बिजली  बोर्ड  को  परामर्श
 दिया  कि  वह  क्रयादेश  सिलने  की  तिथि  से  २२  /  २४

 समूल  sas  में



 २६  चल  (zr  उत्तर शप्  + सि ह  VERY

 महीनों  में  9Y,ooc  व ेकेवीए  दे  सकेंगे  |  उन  को  यह  अर्वा
 ध  ठीक  नहीं  लगी  क्योंकि

 उन  को  ख  eR  ३  में  ट्ासफारमरों  की  जरूरत  थी  इस  बिलों  बो  ने  ट्रांसफारमर

 अमरीका  से  मंगाने  का  प्रबन्ध  कर  लिया  |

 पंजाब  म॑  खादी  का  उत्पादन

 1२१००.  श्री  दलजीत  fas  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे
 कि  ्

 (*)  १९६२-६३  में  पंजाब  में  कितनी  खादी  का  उत्पादन  हुआ  ;  wh

 (ay  १९६३-६४  में  खादों  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  क्या  निर्धारित  किया  गया  है
 ?

 गव  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  अब  तक  प्राप्त

 प्रतिवेदनों
 के

 अनुसार  पंजाब
 में  PEGR—-ZS  में  १९६२  के  भ्रमण  तक  ६१'  १८  लाख  वर्ग

 मीटर  खादी  जो  १७७'  ८०  लाख  रुपय  की  थो  उत्पादन  हम्ना  था

 ३३६'  २७  रुपये लाख  मूल्य  की

 हथकरघा  aca  निर्यात  संगठन

 १२१०१.  श्री  रेड्डियार  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  करेंगे

 कि

 १६६०-६१  तथा  १९६१-६२  में  दिसम्बर  १९६२  तक  हथकरघा  निर्यात  संगठनਂ

 द्वारा  दश  से  कितने  हथकरघा  के  कपड़े  का  निर्यात  किया  गया

 इसे  अवघि  में  हथकरघा  निर्यात  संगठन
 को

 स्थापना  पर  कितनी  रकम  खच  हुई  थी

 इसी  श्रवंधि  में  देश
 में

 हथकरघे  का  कितना  कपड़ा  बिका

 क्या  हथकरघा  संगठन
 का

 विचार  १९६४  के
 न्यूयार्क

 के  विश्व  मेले  में  भाग  लेने

 का  है  यदि
 तो

 कितना
 धन

 व्यय  करने
 का

 विचार
 ?

 oa
 Sarfrsa  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  at  मनुभाई  ह

 से  एक  विवरण  संबद्ध  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये
 संख्या  एल०  टी०

 2202/&3] ३]

 झील  भारतीय  हथकरघा  बोर्ड

 1२१०  २.  रॉ डड यार  तथा  वाणिज्य  aut  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे कि

 पुनर्ग ठित  अखिल  भारतीय  हथकरघा  बोझ  के  किन  सिद्धान्तों  पर  प्रतिनिधित्व  दिया

 जाता  ;  wiz

 क्या  बोर्ड  में  मद्रास  के  कोई  सरकारी  निर्यात कर्ता  waar  उत्पादक  हैं  क्योंकि  उस  राज्य

 में  ५०  प्रतिशत  से  भ्रमित  उत्पादक हैं  ?

 ्  अंग्रेजी  में
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 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रस्तर्ाष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 १९६३  में  अखिल  भारतीय  हथकरघा  ats  गठित  किया  गया  था  क्योंकि

 PERL  में  प्राक्कलन  समिति  ने  यह  बताया  था  किਂ  बोर्ड  की  सदस्यता  wire  है  तथा

 बोर्डे  को  व्यापारी  वर्ग  का  स्वरूप  देने  के  लिए  आवश्यक  है  कि  इसकी  सदस्यता  कम  की  जाये  |

 हथकरघा  हितों  पर  बुरा  प्रभाव  न  डालते  हुए  सदस्य  संख्या  ६०  से  ३२  घटा  दी  गई  थी  ।

 विभिन्न  राज्यों  तथा  हथकरघा  उद्योग  से  सम्बन्धित  प्रतिनिधित्व  नीचे  दिए  जाते  हैं

 २  लाख  से  अधिक  रजिस्टर  करघों  वाले  राज्य
 प्रतिनिधियों

 को  संख्या

 x

 १  लाख  से  २  लाख  रजिस्टर  करघों  वाले  राज्य

 १  लाख  रजिस्टड  करघों  से  कम  करघे  वाले  अन्य  राज्य  २  सदस्यों  मिला

 हुमा

 केन्द्रीय  सरकार  के  प्रतिनिधि

 वस्त्र  WILT

 ज्वायंट  वस्त्र  ग्रायक्त

 अखिल  भारतीय  हथकरघा  बोले

 योजना  आयोग

 तथा  उद्योग  डिवीजन

 निम्नलिखित
 में  से

 प्रत्येक  का  एक  प्रतिनिधि

 हस्तशिल्प  तथा  हथकरघा  निर्यात  निगम  नई  दिल्‍ली

 अखिल  भारतीय  वस्त्र  विकास  सहकारी  बम्बई

 fora  बेक  ग्राफ  इंडिया

 मिल  उद्योग

 निर्यात-कर्ता

 मद्रास  तथा  हैदराबाद  समितियों  के  प्रवान

 श्री  एम०  एस०  एक  मद्रास  वस्त्र  के  निय्तिकर्ता  )
 अखिल  भारतीय

 हथकरघा  बोझ  के  एक  सदस्य  हैं  जो  निर्यात  संवर्धन  सलाहकार  समिति  के  सदस्य  इसके

 अतिरिक्त  मद्रास  राज्य  के  तीन  कौर  निम्नलिखित  प्रतिनिधि  —

 (2)  दक्षिण  भारत  मिल  मालिक  कोयम्बट्र  ।

 केन्द्रीय  सहकारी  बेक  सेलम  |

 (3)  हथकरघा  मद्रास  ।

 मध्य  प्रदेश  में  मोमेंट  क  कारखाने

 1२१०४.  भी  रा०  बरुआ  क्या  इस्पात  शभ्रौर  भारों  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की

 करेंगे कि
 \

 )  कया  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  सीमेन्ट  कारखानों  की  स्थापना  की  योजना  स्वीकार

 की  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  कारखाने  में  उत्पादन  कब  से  आरंभ  हो  जाने  की  आशा  है  तथा  उसकी

 उत्पादन  क्षमता क्या  है  ?

 मूल  अंग्रेजी  म
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 पुंइस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  चे
 प्रो

 शिलाई  के  निकट  मूल  में  सीमेंट  का  एक  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस  fear  गया

 r  आशा  हैकि  १९६४ के  मध्य  से  कारखाने में  उत्पादन  होने  लगेगा  तथा  इस  की  अन्तत

 क्षमता  लगभग  ८०,०००  टनों की  होगी  ।  श्रकालतरा  के  मानपुरा  तथा  रायपुर

 में  सीमेंट  के  कारखाने  स्थापित करने  को  मान  लिया गया  है  प्रपेक्षित  मशीन  तथा

 उपकरण  की  संतोषजनक  व्यवस्था  हो  जाने  के  बद  संबंधित  पक्षों  को  लाइसेंस  दिए  जायेंगे  ।

 इन  कारखानों  को  स्थापित  क्षमता  नीचे  दी  जाती  है  ——<—

 अकाल तारा  एक  वर्ष  में  पोर्टलैंड  सीमेंट  १६७,६२०  टन

 मानपुरा  एक  af में  पोर्टलैंड  सीमेन्ट  X03, 250  टन

 रायपुर  एक  वर्ष  में  पोर्टलैंड  सीमेन्ट  ३३०,०००  टन

 इस  समय  यह  कल्पना  संभव  नहीं है  इन  कारखानों में  उत्पादन कब  शुरू  हो  जाने की

 उठाया है

 केरल  में  उद्योगों  को  आरम्भ  करने  के  लिए  लाइसेंस

 FRR.  श्री  Go  कया  वाणिज्य  पलना  झ  योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 नक ह fe

 केरल  में  उद्योगों  को  आरंभ  करने  के  लिए  तीसरी  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  में  कितने

 लाइसेंस  दिए गए  थे  ;

 कितने  लाइसेंस  काम  में  लाये  ak

 लाइसेंस  किन  उद्योगों  के  लिए  दिये  गये  ?

 गबाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  (ait  से

 marr  तथा  अधिनियम  १९४५१  के  अधीन  समय  समय  पर  जारी  लाइसेंस

 बुलेटिन  श्राफ  इंडस्ट्रियल  इम्पोर्ट  लाइसेंस  तथा  एक्सपोर्ट  लाइसेंस  तथा  ट्रेड

 aia  साप्ताहिकों  में  तथा  wie  इंडस्ट्री  एन्ड  ट्रेड  मासिक  में  प्रकाशित  होती हैं  ।

 आफ  इंडस्ट्री  एण्ड  ट्रेडਂ  मासिक में  काम  में लाये  गये  लाइसेंसों  के  ब्योरे  छपते हैं  ।

 मौकों  पतत्र  wat  को  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय में  उपलब्ध  हैं  ।

 रूप  में  ध्वनि  शायरों  का  प्रशिक्षण

 श्री  प्रॉंकारलाल  azar  :
 Roy,

 ‘att  कछवाय  :

 क़्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  हैं  कि  कुछ  भारतीयों  को  wa  में  शिक्षण  दिया  जा  चुका  है  जो  कि  शिलाई

 आर  परियोजना  के  विस्तार  का  काम  करेंगे  ;  कार

 यदि  तो  ऐसे  कितने  टेक्नीशियनों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  चुका  है
 ?

 पू  मूल  अंग्रेजी  में

 ID  {Ai)
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 इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  सं०
 :  श्र  (@)-

 हटिया  परियोजना
 &

 लिए
 ७

 भारतीयों
 को

 रूस  में  प्रशिक्षण दिया  गया  है  ।  भिलाई  इस्पात  कारखाने

 के  विस्तार  के  लिये  विशेष  रूप  से  किसी  व्यक्ति को  रूस  में  प्रशिक्षण  नहीं  दिया  गया  है  |

 mer  से  कारखानों  का  स्थानान्तरण

 1२१०८.  श्री  रामेश्वर  टांटिया
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  at  कपा

 करेंगे कि  :

 Tos  f= नदी  | क  या  है  जिसमें  उन्होंने क्या  दाहिने  के  कारखाना  मालिकों
 ने  सरकार  को

 का

 कारखानों  को  नई  औद्योगिक
 बस्तियों  में  हटाने  में  भ्रसमथता  प्रकट  की  है  ;

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरक।र  की  कया
 प्रतिक्रिया

 att

 क्या  उनको  कोई  वित्तीय  सहायत  देने  की  संभावना  है  ?

 पवाशिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  शाहदरा

 निर्माता  संस्था  से  दिल्‍ली  प्रशासन को  एक  ज्ञापन  मिला है  जिसमें  उन्होंने  तब  तक  नई

 बस्ती
 में  जाने से  इन्कार कर  दिया  है  जब

 तक  विकसित
 प्लाटों  के  लिए  किस्त

 बढ़ाने  तथा

 कम  मूल्यों  समेत  श्रासान वार्तें पेश ad  पेश  ने  जायें  ।

 कौर  मामला  विचाराधीन है

 खादी  श्र  ग्रामोद्योगों  का  विकास

 RWok  श्री  सिद्धपुर  प्रसाद  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  राज्य  खादी  के  लिएः

 खादी  wit  ग्रामोद्योगों  के  विकास  का  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किया  था  वह  झ्रायोग  के  स्थापित  किये

 जाने  के  समय  से  अरब  तक  पूरा  नहीं  हो  सका

 Far  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्तगेत  इनके  लिये  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया  था  ?

 वाणिज्य  तथा  उधोग  मंत्रालय  में
 उद्योग  मत्री  कानूनगो  )  :  कौर  खादी

 तथा  ग्रामोद्योग  झ्रायोग  ने  राज्य-खादी  बोर्डों  के  लिए  दूसरी  तीस  पंचवर्षीय  योजनाओं

 के  भ्रन्तगंत  कोई  निश्चित  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किये  थे  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड

 1२११०  श्री  दी०  शर्मा :  कया  इस्पात प्रौढ़  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  esa  स्टील  लिमिटेड  को  १९६१-६२  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  के  अनुसार
 भारी  हानि  हुई  थी ;  ak

 vat  अ्रंग्रेजी  म
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 यदि  तो  उसके  कारण  हैं  तथा  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 करने का  विचार है  ?

 इस्पात  श्र  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  चं०

 :
 (*)  जी  हां

 VEGL—KR  में  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड में  हानि  हुई  थी  ।

 लोहा  तथा  इस्पात  कारखानों में  मितव्ययता  तभी  हो  सकती  है  जब  उत्पादन
 खानों  में  ८०  प्रतिशत  स्थिर हो  जाये  ।  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  अ्रंधीन  इस्पात  कारखानों

 हो  गई  है  ।  उत्पादन  लागत  में  कमी  करने  के  far UST में  पिंड  क्षमता  पुरी  el  नट  कार्यवाही  की  रही

 है  ।

 पजाब  म  शम्बर  चरखा

 २१११  श्री  दलजीत  सिह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किं

 तीसरी य rat  अवधि  में  अरब  तक  पंजाब  में  अम्बर  चर्ख  के  प्रचार  के  लिए

 aq  वार  कितनी  रकम  दी  गई ;

 दूसरी  भ्र वधि  में  कितना  उत्पादन  हुमा
 त्र

 (7)  अब  तक  कितने  केन्द्र  खोजे  गये  थे
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  श्वा  :  १९६१-६२

 में  अनुदानों के  रूप  में  २१७२  लाख  रुपये  तथा  ऋण  के  रूप  में
 ७  vy  लाख

 रुपये
 प्रौढ़

 Peg

 दे  १९६२  के  get  में  अनुदानों  के  रूप  में
 ०  od  लाख  रुपये का  तथा

 के  रूप  में  ०६२  लाख  रुपये  दिए  गए  थे  ।

 कपसा
 PEGL—-KR  में  ५'६०  लाख  वर्ग  मी  अम्बर  द  के  बनाया  गया  जबकि

 १€६  २-६३
 १
 PERR  के  अन्त  an at द  Nero.  ox  लाखे  ay  मीटर  शम्बर  कपडा  बनाया

 गया  था  |

 R20 1

 कच्चे  लोहे  का  वितरण

 1२११२  थी  याज्ञिक
 :  क्या  इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  राज्यवार  कितने  कच्चे  लोहे  का  वितरण  किया  गया  ?

 *इस्पात  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  सुब्रहमण्यम  )  :  १-७-  १९५८
 से  कच्चे  लोहे

 की  कोटा  पद्धत  नहीं  है  ।  उपभोक्ता  श्रपनी  ग्रावइय कता  स्टाकिस्टों  अथवा  उत्पादकों से

 मल  ब्थ७ प्र्रज  में
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 लोहा  तथाਂ  इस्पात  निदेशक  के  द्वारा  ले  सकते  १९६०  से  PERN  में  कच्चे  लोहे  का

 राज्यवार  लदान  नीचे
 दिया

 जाता  है
 *

 मीट्रिक  टनों

 ा  लिटन

 राज्य  १९६०  PER  ERR

 tt  ey  oe  महा  नलाना  re  et  el  el  on  eee  eel  nt  eee  el  el  openfamenimestrmee  med  ena  mend  red  peed  mt  पा  et  wer  snemngemened  comes  came  ce  armed  snnegseentf  cee  |

 प् अरघ  %  र  १

 श्रीराम  oS  0°

 बिहार  १७  श  १५ ७  २३

 ced  १७ हे  29° % ४५
 गुजरात  रद  २८ '  हे  र७ ਂ६

 हिमाचल  प्रदेश
 ०  '

 दू

 जम्मू  तथा  काश्मीर

 केरल  २८  am.

 मद्रास  wk  १६७  Fey

 १६ ३  १६ ४

 महा  राष्ट्र  9  SEX  रे८ਂ ९

 मध्य  प्रदेश  करे  GR

 बम्बई

 २५३ उड़ीसा  .  1३२

 पंजाब  ७६  190० *  ६२८

 राजस्थान  २  रे  3°  द्

 उत्तर  प्रदेश  द  द '  ०  डे  ८  २७' ६

 पश्चिम  बंगाल  क  e  ot Ons  र५८ਂ ५ १९७
 id

 निम्नलिखित  लदान  श  मिल  नहीं

 )
 मैसेज  wae  एण्ड  स्टील  कम्पनी  से

 कल्टी वकसें को लदान क्र  को  लदान  e  QoRkio ०  २६८ ०
 Rov  ७

 स bs  ठ  के  ढले  हुए  स्लीपर  बनाने  ait
 ~~  =  को

 जो  रेलवे  द्वारा  विभिन्न  राज्यों  को

 क्र या देशों  पर  श्रावित  किए  गए  RKo*o ०  २२००  २१२' ०

 रगो तन  फिल्में

 1२११३.  श्री  बुरा  fag  कोटा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यहं  सच  है  कि  अ्रव्यवसायी  फोटोग्राफरों  द्वारा  काम  में  लाई  जाने  वाली

 रंगीन  फिल्में  भारत  के  बाजारों  में  उपलब्ध  नहीं  हैं  ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  निकट  भविष्य  में  इनको  उपलब्ध  कराने  संभावना

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )
 :  सरकार  को  भारत

 में  रंगीन  फिल्मों  की  कमी  की  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 set ही  नहीं  उठता  |

 राज्यों  को  सीमेंट  का  अ्राघंटन

 1२११४.  श्री  याज्ञिक  :  क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यहं  बताने  की  छपा  करेंगे

 कि  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य  को  कितना  सीमेंट  वंदित  किया  गया

 इस्पात  श्र  भारी  उद्योग  मंत्र/लय में  उपमंत्री  To  च०  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  पुस्तकालय  में  रखा  गया  संख्या  एल०  टी०  ११७३/६ ३]  ॥

 नालीदार  लोहे  की  चादरों  का  आवंटन

 २११४.  श्री  याज्ञिक  :  क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य को  नालीदार  लोहे  की  चादरों  का  कितना  आवंटन

 किया  गया  ;

 आवंटन  किस  आघार  पर  किया  गया  है  ;
 कौर

 (7)  क्या  थोड़ा  आवंटन  होने  के  बारे  में  कोई  शिकायत  मिली  थी  तथा  क्या  कार्यवाही

 की  गई
 ?

 इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्री  प्र०  च०  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।
 में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  veto  टी०-११७४/६३ ]

 माँग  तथा  उपलब्धता  ॥

 जी  हाँ  ।  गैलवेनाइज्ड  नालीदार  चादरों  की  कमी  के  कारण  पूरी  माँग  पुरी

 करना  संभव  नहीं  है  ।  राग  wie  की  प्राकृतिक  कठिनाइयों  के  मामले  में

 पूति  के  लिए  प्रारम्भिक  लदान  गया  था
 ।

 लोहे  के  पाइपों  आयात

 ao  Tt
 २११६.  श्री  ईदवर  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ye  निन  ने  की  कपा  करेंगे

 कि :

 क्या  2,20,000 Ble & CAT VER H फीट  ६  तथा  ४  इंच  के  पिटे  लोहे  के  पाइपों  का  wat  करने  के

 लिए  सिंगरेनी  कोयला  खान  कम्पनी  को  लाइसेंस  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इनको  किन  देशों  से  अंकित  किया  जा  रहा  शौर

 (7)  उनका  क्या  मूल्य  है  ?
 ध  अ  कए

 मूल

 ७
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 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार
 मंत्री  सुभाष

 जी  नहीं

 ate  प्रदान ही  नहीं  उठता

 कवचित  चादर  का  निर्माण

 २११७.  श्री  दी०  चे  फार्मा  :  क्या  इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  wad  के  सहयोग  से  कवचित  चादर  बनाके  के  लिए

 रूरकेला  इस्पात  कारखानें  में  एक  नया  हीट  मेट  संयंत्र  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  जर्मनी  की  कितनी  सहायता  मिलेगी  ;

 किस  प्रकार  की  प्लेटों  बनाई  जायेंगी
 ?

 इस्पात  शर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  च०  से  (7)

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 भारी  बिजली  सामान  निगम

 1२११८.  श्री  रामेशवर  टांटिया  :
 क्या  इस्पात  शर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 भारी  बिजली  सामान  निगम  ने  रूस  के  दस्तुप्नं
 के

 डिजाइन-पत्र  देने  के  लिए  एक  करार  किया  है  ;

 यदि  तो  करार
 के  अन्तर्गत  भर  कौन  कौन  वस्तुयें  अरयात  की  जायेंगी ;

 कौर

 वस्तुझ्नों  के  लिए  भुगतान  कसे  किया  जायेगा  ?

 इस्पात  र  भारी  उद्योग  मंत्रालय में  उपमंत्री  प्र०  च०  जी  नहीं  ।

 कौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 मेरागुन्टला  में  सीमेंट  कारखाना

 1२११४.  श्री  रेड्डी
 :

 क्या  इस्पात  अग Ww  र  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 wie  प्रदेश  के  जिले  में
 मे  रागुटला  में  सीमेंट  कारखाने  की  अनुमानित  क्षमता

 कितनी  होगी  ;  कौर

 यह  कब  तक  चालू  होगा ?

 इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  चे  :  ६००

 मीट्रिक टन  प्रतिदिन  या  २००,०००  टन  मीट्रिक  वार्षिक  |

 )  प्रभी  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  कारखाना  कब  चालू  होगा  ।  फिर  संबंध  तथा

 सामग्री  के  लिए  क्र यादेश  देने  के
 बाद  सीमेंट  कारखाने  के  होन ेमें  २-३  ad  लगते

 @  |

 TE  अंग्रेजी  मे
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 उबर  कारखाना

 1२१२०.  श्री  जसवन्त  मेहता  :  क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि

 गुजरात में  उब  रक  कारखाने के  बारे  में  केन्द्र  को  प्रारम्भिक  रिपो  मिलने के  ब।द  क्या

 आगति हुई

 क्या  विदेशी  सहयोग  के  बारे  में  कोई  निश्चय  किया  गया  है

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्योरा है  ;  भ्र ौर

 (a)  परियोजना  की  शीघ्र  कार्यान्वित  के  लिए आगे क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 इस्पात  प्रौढ़  भारी  उद्योग  मंत्रालय में  उपमंत्री  प्०  चं०
 उद्योग

 ea  १९५१  के  अ्रन्तगंत  एक  लाइसेंस  मैसेज  गुजरात  स्टेट  फर्टिलाइजर

 कम्पनी  ७  ,  ९६२  को  झरिया  भ्र मोनि यम  HHS  के  उत्पादन  के  लिए एक

 ब्हारखाना  स्थापित
 करने  के  लिए  दिया  गया  था

 ।  इस
 कारखाने

 की
 कुल  क्षमता  नाइट्रोजन  के  रूप  में

 ६,०००  मीट्रिक  टन  प्रतिवर्ष  होगी  ।  एक  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तयार की  गई  है ब्र ौर

 कम्पनी  ने  झारेया  तथा  अमोनिया  संयंत्रों  के  संभरण  के  लिए  कुछ  विशेष  विदेशी  फर्मों  &  टेण्डर  मांगे

 हैं ।  कारखानों  तथा  उपनगर  के  लिए  स्थान  चुन  लिया  है  ।  इसके लिए  लगभग  Co  एकड़

 श्व मीन  प्राप्त  की  गई  है  |

 जी  नहीं  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 (7)  ae  परियोजना  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  है  श्रौर इस इस  में  गुजरात  सरकार का  थोड़ा  है  ।

 भारत  सरकार  यह  देखने  की  बहुत  इच्छा  है  कि  परियोजना  यथाशीघ्र  पुरी हो  जाये  कौर  जहां  भीਂ

 area  होगा  समय  समय  पर  ऐसी  देती  रहेगी  जिसकी  कम्पनी  को  जरूरत  हो ।

 भारत  के  रायात  we  निर्यातों  का  मलय

 २१२१.  श्री  रामे वरा नन्द  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि

 ईपछुले पांच  वर्षों  में  भारत  से  कितनी  obs का  माल  निर्वात  किया  आर  कितनी  रोश का माल का  माल

 mata  किया  गया  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  अन्तराष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :  एक

 विवरण  साथ  में  नत्थी  है  ।
 में

 रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  ठी०--११७५/६३ |

 गुजरात  में  छोटे  पौने  उद्योग

 1२१२२.  श्री  जसवन्त  मेहता  :  क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe

 क्या  सरकार  को  यह  पता  लगा  है  कि  गुजरात  राज्य  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिये

 कच्चे  लोहे
 की

 कमी  है  श्र  वे  बन्द  होने  वाले  हैं  ;  कौर

 इन  छोट  पैमान ेके  उद्योगों  को
 ra  क

 =
 पद  होने से  रोकने के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्य  वाही  की

 द्
 eee

 गूगुल  अंग्रेजी  में



 ६७६  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विधय  की  रोक  UFZ,  १६  १९६३

 ध्यान  दिलाना

 इस्पात  श्र  भारी  उद्योग  मंत्री  (sit  चि०  :  शौर  .  गुजरात  में

 ई  के  कच्चे  लोहे की  कमी  की  शिकायतें  राज्य में  ढलाई  घरों  से  सिली  हैं प्र ौर  इस  से

 उत्पादन  कम  हो  |  सामान्यतया  सरकार  को  केवल  गुजरात
 में  ही  नहीं  भ्रमित  अन्य

 ज्यों  में  भी  <  लाई के  लोहे की  कमी  का  पता  है  ।  इस  बारे  में  कोई  निश्चित  जानकारी  नहीं  है  कि

 गजरात  में  छोटे  पैमाने  के  कौन  कौन  कारखाने  इस  कमी  के  कारण  बन्द  होने  हवाले  cay कें

 गजरात  राज्य  के  अनेक  ढलाई  कारखानों  को  वर्तमान  TAT  अपनों  क्रमादेशों  पर  कल  RV,

 मीटर  टन  कच्चा  लोहा  दिया  गया  था  |  कारखानों  को  चाल  करने के  लिये  ay  माह

 प्राथमिकता  के  श्राधार पर पर  भेजी गई  है  ।

 ee

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  are  ध्यान  दिलाना

 मीरानी  शौर  श्रीपुर  कोयला  खानों  में  दुर्घटनायें

 श्री  यदा वाल  सिंह  )  :
 मैं  निम्नलिखित  लोक  महत्व  के  विषय  की  a

 श्रम  और

 रोजगार  मंत्री
 का  ध्यान  दिलाता  हूं  श्र  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे  इस  पर  वक्तव्य  दें  :---

 छह
 92  अप्रैल  १९६३  को  मीरानी  कोयला  खान  में  आर  १6  Vee  े  ar

 श्रीपुर  कोयला  खान  में  हुई  दुर्घटनाएं  जिनके  कल स्वरूप  कुछ  व्यक्ति  मारे  we

 भ्र ौर  कई  घायल  हुए  ।

 rary  और  रोजगार  मंत्रालय  में  Sada  र०  fo
 :

 में  सभा  को  खेद पु केक

 सुचित  करता  हूं  कि  १०  के  श्रीपुर  कोयला  खान  में  एक  दुर्घटना  हुई  alt  दूसरो

 १२  द्रव्य  EGR  को  मिठानी  कोयला  खान  में  हई  |

 श्रीपुर  की  दुर्घटना  नीचे  जाने  वाले  एक  feed  के  शिफ्ट  के  निचले
 भाग

 से  टकरा  जाने  से

 हुई  डिब्बे में  €  व्यक्ति  बैठ  थें  जिन  में  से  एक  को  पस्त  चोटें  बना  |

 खान  मे  age  ८००  फट  गहरा  है  कौर  अच्छा  तार  व्यवस्था  से  जड़ी हुई  |  खाल

 निरीक्षालय
 ने

 इस  घटना
 की

 जांच  की
 है

 शौर  उन्होंने  ऐसी  दुर्घटना  बताई  है  जो  ग्नीयप्स्

 हो  गई है

 मीरानी  कोयला  खान  की  देना  प्राय  ६  फट  की  ऊंचाई  से  कोयले  की  छत  ने  टोकरे  म्

 कोयला  भरने  वाली  तीन  व्यक्तियों  शिरो से  हुई  ।  उन में  से  २  वहीं मर  गए  कौर एक  को

 चोटे  आई  |

 परिचालन  दुर्घटना  की  जांच  की  are  उन्होंने  प्रबन्धकों  waar  क्मेचाररियों

 को  इस के  लिए  उत्तरदायी  ठहराया  क्योंकि  उन्होंने  विनियमों  थके  अनसार  aa  सम्बन्धी

 घानी  नहीं  बरती  ।  प्रबन्धकों  कौर  कर्मचारियों  विरुद्ध  बेक  कार्यवाही  के  we

 उठाय  जार

 श्री  यशपाल  fag  :  क्या  खान  निरीक्षक  ने  पहले  थी  कि  ऐसे  सुतरे  की  dara

 wast  में
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 To  कि०  मालवीय  :  हमें  जानकारी  नहीं  मिली  ।  दुर्घटना  के  बाद  निरीक्षालय

 ने  निरीक्षण  कर के  सूचना  दी  थी  ।

 शनी  स०  मो ०  बुर्जों  :
 क्या  यह  सच  है  कि  यह  दुर्घटना  श्रीपुर  कौर  निकटवर्ती

 क्षेत्रों  में  उन  दिनों  हुई  जब  कि  सुरक्षा  सप्ताह  मनाया  जा  रहा  ।  श्रापातकाल  में  श्रमिक  काम

 करने  वालों  के  हितों  की  रक्षा  करने  सुरक्षा  के  उपाय  लागू  करने के  लिए  क्या  किया  जा  रहा  ह ैदै  ?

 शमी  feo  मालवीय  :  ये  द  नों  घटनाएं  युरक्षा  सप्ताह  के  दिनों  में  ही  हुई  थी  ।  सावघानी

 के  लिए  विभिन्न  विनियम  हैं  जिनका  पालन  किया  जाता  है  ।  मिठानी  के  मामले  में  हम

 प्रबन्धकों  पर  अभियोग  चला  रहे  हैं  ।  हाल  ही  में  दो  काम  और  शुरू  किये  गये  हैं  ।  एक  तो  खान  में

 प्रवेश
 से  पूर्व  श्रमिकों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  दूसरे  हम  शीघ्र  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद्‌  की

 स्थापना  कर  र  हैं  ताकि  भविष्य  में  वे  दुर्घटनाओं  की  संख्या  यथासंभव  कम  करने  का  प्रयत्न

 करें  ।

 fat  हरि  विष्णु  कामत  (  होशंगाबाद )
 :  सरकार से  पुछा  जाय  कि  यदि  सुरक्षा सप्ताह  में

 दुर्घटनाएं  होती  हैं  तो  भ्रमण  सप्ताहों  में  क्यां  होग  ?

 सभापटल पर  रखे  गये  पत्र

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई

 मैं  कॉफी  १९४२  की  घारा  ४८  की  उप-धारा  (३)  कें  दिनांक  ६

 2 ER ३  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  LGR  में  प्रकाशित  कहवा  संशोधन  १९६३

 कीਂ  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 पुस्तकालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  228e/E3] |

 ee  ed

 विनियोग  २)  १९६३

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  देसाई )  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 वित्तीय  वर्ष  १९६३-६४  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ

 राशियों  के  भुगतान  कौर  विनियोजन  का  प्राधिकार  देने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जायेਂ

 महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  at  १६६३-६४  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ

 राशियों  के  भूगतान  भ्र  विनियोजन  का  प्राधिकार  देने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 नज

 किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar
 ee ee

 मूल ा
 अंग्रेजी  में
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 गंश्रध्यक्ष  aga  :  कब  ye
 नए  है x

 कि  खण्ड  १  से  3,  रुचि  शर  प्र धि नियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का

 aq  बनें  क्

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  १  से  अधिनियम  सुत्र  बौर  विधेयक  का  ताम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 शी  मोरारजी  देसाई  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।'

 महोदय :
 प्रश्न  यह  है

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 ा 02175  5  1  0707  1070
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 गंश्नध्यक्ष  महोदय  :  ry  सभा  श्री  मोरारजी  देसाई  द्वारा  १८  १६६३  को  प्रस्तुत  किये

 गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  चर्चा  करेगी

 ह
 कि  वित्तीय  वर्ष  P<EQR—-EY  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  प्रस्थापना त्रों

 को  कार्यान्वित  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  पी

 श्री  हरिचरण  सोच  भाषण  जारी  रखें  ।

 श्री  go  च०  सौय  )  अध्यक्ष  कल  मैं  बड़ीਂ  कठिनाई  से  मंत्री  महोदय  का

 ध्यान  दिला  रहा  था  इस  बात  की  र  कि  यूनियन  जैसे  श्रंडमान्स  ais

 इन  के  लिए  हम  ने  जो  बजट  में  प्रदान  किये  थे  उन  में  से  ५०  प्रतिशत  से  भी  अ्रधिक  रकम  वापस

 की  गयी है  ।  यह  वापसी
 की

 बड़ी  खामी  है  खास  कर  कल्याण  के  कार्यों  में
 ।

 इससे  स्थिति  बड़ी  गम्भीर

 हो  गयी है  ।  सदन  को  मैं  मिसाल  के  तौर  पर  बतलाना  चाहता  हूं  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में

 जो  १२  स्टेट्स हैं  उन  में  प्लान  में  रखा  गया  था  ४
 करोड़  ५८२  लाख  रुपया  ।  इस  में  से  खर्चे  किया

 गया  fam  3  करोड़  €३०  लाख  वापस  किया  गया  ६५२  लाख  यानी  १४.२  पर  सेंट  ।  मध्य

 प्रदेश  में  कल्याण  कार्यों  के  लिए  दी  गयी  रकम  में  से  ३७  प्रति  शत  वापस  की  बिहार  में  ३०

 प्रति  शत  वापस  कीਂ  इसी  तरह  जाब  में  ३३  प्रतिशत  वापस  की  गयी  तौर  मसूर  में  ३७  पर  सेंट

 वापस  की  गयी  ।  यहीं हाल  दूसरे  राज्यों  ें है । अ

 कब  विचार  करने  की  बात  यह  है  कि  हम  ये  कल्याण  are  संविधान  के  मुताबिक  कर  रहे  हैं  ।

 संविधान  की  धारा  ४६  में  भारतीय  जनता  ने  प्रतिज्ञा  ली  है  कि  एक  निश्चित  समय  में  जो  पिछड़े

 वर्ग  के  लोग  विशेष  कर  शील्ड  कास्ट  wie  शिड्यूल्ड  उनकी  शिक्षा  के  लिए  कौर  उनकी

 आर्थिक  स्थिति को  सुधारने  के  लिए  कम  से  कम  समय  में  एक  विशेष  कदम  उठाया  जायेगा

 लेकिन जो  उदाहरण  मैंने  पेश  किये  ह  उनसे  पता  चलता  है  कि  १७  प्रति  दत  से  लेकर  ३३  प्रतिशत

 तक  यह  रुपया  वापस  कर  दिया  जाता  है  *
 इसके  मानी  हैं  कि  हम  सारे  काम  नहीं  कर  सके  ।

 इसके

 pa  रंगरेजी  में
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 बारे  में  सदन  के  सामने  एक  झ्राधारिटेटिव  रिपोर्टे  ढेबर  कमीशन  की  है  जो  हम  को  बड़ीਂ  दर्दनाक

 इनफॉरमेशन देती  है  ।  इस  रिपोर्ट  में  यह  रिकमेंडेशन  की  गयी  है  कि  झ्रायन्दा  ऐसा  इन्तिज़ाम  होना

 चाहिए  कि  इतने  रुपये  की  वापसी  न  हो  ।  इस  में  एक  कौर  खास  रिकमेंडेशन  यह  दी  गयी  है  कि

 हमारे  होम  मिनिस्ट्री  में  एक  ऐसा  निश्चित  डिपार्टमेंट  हो  जो  इस  बात  कीਂ  देखभाल

 करे  कि  जो  रकम  दी  जाती  है  अनुदान  के  रूप  में  हर  साल  बजट  उसका  उचित  खां  हो  रहा  है

 जिन  उद्देश्यों  के  लिए  वह  रकम  दीਂ  गयी  है  उसीਂ  मद  में  खर्चे  हो  ।  मैं  वित्त  मंत्री  से  जानना

 चाहूंगा  कि  इस  नये  बजट  में  उस  रिकमेंडेशन  को  रखा  गया  है  या  नहीं  |

 फिर  इसके  बाद  एक  ae  महत्वपूर्ण  रिकमेंडेशन  इस  बात  के  लिए  की  way  है  कि  रुपये  की

 न  हो  सके  |  वह  यह  है  कि  हर  साल  जब  हम  प्रपनी  प्लान  तजवीज़  करते  हैं  तो  इस  बात  को

 जांच  कीਂ  जाये  कि  हम  कितनी  दूर  art  बढ़े  हैं  हम  खर्चें  ठीक  से  कर  रहे  हैं  या  नहीं  ।  मैं  यह

 wt  जानना  चाहूंगा  कि  पिछले  साल  में  इस  तरह  की  जांच  हुई  कि  नहीं  ।

 शरिडयल्ड  एरियाज  की  जिम्मेवारी  विशेष  रूप  से  केन्द्रीय  सरकार  की  है  ।  ऐसे  इलाकों

 जैसे  मैंने  पहले  बड़े  पर  औद्योगीकरण होने  के  कारण  वहां  जो  हजारों  फैमिली  पहले से

 रह  रहे  थे  उनको  हटाया  जा  रहा  है  ।  एक  हम  बहुत  खुश  होते  हैं  प्रौढ़  होना  भी  चाहिए  कि

 औद्योगीकरण  हो  रहा  है  ate  देश  की  प्रगति  के  लिए  हम  बड़े  पैमाने  पर  कारखाने  बना  रहे  हैं  ।

 लेकिन  उसी  के  साथ  उस  इलाके  के  लोग  हजारों  की  संख्या  में  वें  जमीन  बेसहारा  किये  जा

 रहे  हैं  ।  ड्राप  देखें  कि  जहां  हटिया  का  कारखाना  बनाया  गया  है  वहां  के  हजारों  लोग  बेजमीन  होकर

 qs हूं  ।  उन्हें  काम  नहीं  मिलता  |  श्राप  चल  कर  उनकी  हालत  को  देखें  ।

 श्रेय  महोदय
 :

 श्राप  मुझे  निमंत्रण  देते  हैं  तो  मैं  चलूंगा  ।

 पत्री  go  च०
 सौय

 :
 हम  श्राप

 को
 निमंत्रण  देते  हैं  ।

 तो  मैं  कह  रहा  था  कि  देश  के  लोग  बहुत  खुश  हैं  कि  हटिया  में  कारखाना  बन  रहा  लेकिन

 वहां  के  लोगों  को  wd  घरों  से  उजाड़ा  जा  रहा है  ।  हम  ये  सब  कारखाने  ane  इसलिए  स्थापित

 करते  हैं  कि  देश  के  लोगों  को  ज्यादा  रोजगार  दे  लेकिन  वहां  के  लोगों  को  हटाया  जा  रहा  है

 कौर  उनको  बीस  या  तीस  मील  दूर  बसाया  जा  रहा  है
 ।  रूरकेला की  भी  यही  बात  है  ।  तो मैं

 कहना  चाहूंगा  कि  जो  इन  इलाकों  में  प्रौद्योगिकी  हो  रहा  है  उसका  सामाजिक  असर  स्थानीय

 जनता  पर  बहुत  बुरा  हो  रहा  है  ।

 अभी
 ag

 जानते  हैं  किरीबुरू  के  मामले  में  शान्ति  भंग  हुई  ।  लेकिन  यह  एक  मिसाल  केवल

 sat  जगह  की  नहीं  है
 ।

 रूरकेला  में  भी  यह  sat  श्र  दूसरी  जगहों  पर  at  ga  ।  वहां के  जो  लोग

 डिसप्लेस्ड  होते  हैं  उनको  काम  नहीं  मिलता
 ।

 नये  उद्योगों  के  कारण  जो  श्रापारचुनिटीज पैदा  होती  हैं

 उन  में  वहां  के  लोगों  को  उनका  उचित  हिस्सा  नहीं  मिलता  इसलिए  उनके  दिल  में  बड़ा  भ्र संतोष  है

 कौर  यह  बढ़ता  जाता  है  वहां  के  लोग  को  एडजस्ट  नहीं  कर  पा  रहे  हैं

 इस  कारण  शान्ति  भंग  के  रूप  में  उनका  अ्रसंतोष  प्रकट  हो  जाता  है  ।  तो  मेरा  सरकार  से  यह  विशेष

 mime  होगा
 कि

 वहां  के  जिन  लोगों  को  हटाया  जाता  है  उनको  किस  प्रकार  फिर  से  बसाया  जाये

 इस  पर  नये  सिरे  से  विचार  कौर  योजना  निर्माण  होना  चाहिए  ताकि  जो  श्रपारचुनिटीज  वहां  पैदा

 होती  ह  उन  में  उनको  उचित  हिस्सा  मिल  सके  ।
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 एक  चीज  की  तरफ  मैं  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हुं  ।  हर  साल  जो  नान

 area  वेलफेयर  बॉडीज़  या  श्रारगेनाइजेशन्स  हैं  उनको  रकम  ग्रांट  इन  एड  में  दी  जाती है  ।

 लेकिन  ये  श्रारगेनाइजेशन्स  वेलफेयर  का  काम  करने  के  बजाय  प्रयास  में  लड़ते  हैं  ।  ऐसा  लगता है  कि

 आर्यसमाज  के  से  हो  गये  हैं  ।  वे  वहां  पर  ईसाई  मिशनरीज  का  मुकाबला  कर  रहे  हैं  ।  इन

 नाइजेन्स को  दिक्षा  फैलाने  झ्र स्प तालों कीਂ  सुविधा  बढ़ाने  आदि  पर  जोर  देना  चाहिए  लेकिन ये

 नान  आफिशियल्स  श्रारगेनाइजेशन्स  जिनको  गवर्नमेंट  से  मदद  मिलतीਂ  है  धर्मावलम्बी  संस्थानों  की

 तरह  काम  करते  हैं  ।

 ये  संस्थाएं  एक  बड़ा  उपयोगीਂ  काम  हमारे  यहां  कर  सकती  ।  उस  इलाके  में  औद्योगीकरण

 होने  के  कारण  जहां  बड़ी  संख्या  में  उस  इलाके  के  लोग  बेजमीन बेसहारा  बने  वहां  बहुत

 ड़ीਂ  हद  तक  फीमेल  ट्रेफिक  चलने  लगा  है  इन  उद्योगों  के  कारण  ।  मैं  तो  चाहूंगा कि  ये  सोशल

 वेलफेयर  झ्रारगेनाइजेशन्स  इस  ब  राई  को  रोकने  की  कोशिश  करें  जो  कि  बड़  पैमा  पर  चल  रही

 मैं  तो  चाहता हं  कि  इस  च्  को  रोकने  के  लिए  विशेष  स्वयंसेवकों  का  तथा  रेस्क्यू  होम्स  का'इन्तिजाम

 हो

 लोग  amp  आदि  दबे  हुए  राष्ट्रों  के  बारे  में  तरफ  से  ast  हमदर्दी  दिखलाते  हैं

 कौर  वह  सही  बात  है  ।  मगर  हीਂ  देश  में  जो  भ्रादिवासीਂ  शिड्यूल्ड  कास्ट  के  लोग  हैं  उनकी

 हम  तरक्की  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  बात  सही  है  कि  हमारे  होम  मिनिस्टर  साहब  इन  लोगों  के  साथ

 काफी  हमदर्दी  दिखलाते  F  मगर  उनके  पास  समय  है  उनके  पास  तो  दुसरीਂ  बड़ी  बड़ीਂ  समस्याएं

 रद्द ती  हैं  ।  वह  इतने  व्यस्त  हैं  कि  इस  ध्यान  नहीं  दे  सकते  चाहते  हुए  भी  |  स्टेट्स में  क्या  है
 ?

 बन्दों  जिला  स्तर  पर  डिप्टी  कमिश्नर  इस  काम  को  देखता  लेकिन  वह  जिले  के  कामों  में  व्यस्त

 रहता  है  प्रौढ़  इस  चीज़  को  ठीक  से  नहीं  देख  सकता  |  राज्यों  के  चीफ  सेक्रेटरी  भी  बहुत  व्यस्त  रहते

 फिर  जो  अ्रसिसटेंट  कमिश्नर  है  स्टेट  लेविल  पर  शिड्यूल  कास्ट  कौर  शील्ड  ट्राइब्स  FT

 उसकी  हालत  यह  है  कि  ag  सिवाय  रिकमेंडेदान्स  देने  के  दूसरा  काम  नहीं  करता  ।  मैं  तो  चाहुंगा कि  इस

 काम  के  लिए  पेंटर  के  लेवल  पर  एक  स्पेशल  डिपार्टमेंट  बनाया  जाये  कौर  एक  विशेष  मिनिस्टर  fast

 हो  ।
 मैं  जानता हूं  कि  एक  डिपुटी  मिनिस्टर  हैं  ्  वह  अपने  काम  में  दिलचस्पी  लेते

 लेकिन

 म॑  पद्  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  कितनी  दफ़ा  बिहार  कौर  मध्य  प्रदेश  के  इलाकों  में  गये  हैं

 जहां  बहुत  बड़ी  संख्या  में  झ्रादिवासी  बसते  जिन  की  प्राबलम्ज़  को  उन्हें  जानना  चाहिए  ।  मैं  सुझाव

 दूंगा  कि
 स्टंट  लेवल  पर  जो  ट्राइबल  एडवाइज़री  कौंसिल  जिन  की  मीटिंग्स wae  हनना  करता  हैं

 उन  को  उन  मीटिंग्स  में  जाने  का  मौका  निकालना  चाहिए  ।  एक  विशेष  कनसलटेटिव  कमिटि  पीलिया

 मेंट  की  हो  जो  कल्याण  कार्यों  की  छानबीन करता  रहे  ।

 इन  सब  बातों  की  कौर  ध्यान  दिला  कर  मैं  सरकार  से  यह  कहूंगा  कि  ये  जो  पिछड़े  वर्ग  के  लोग
 जो  प्रौद्योगिकी  के  बीच  में  पिसे  जा  रहे  ऐसा  न  हो  कि  वे  नागा  लोगों  की  तरह कोई  ऐसी

 स्थिति  उत्पन्न  कर  दें  ।  शुरू  में  हम  लोगों  ने  नागा  लोगों  के  प्रति  बड़े  फ़ोर्स  से  काम  लिया  ।  बाद  में

 हम  को  सुबुद्धि  भराई  at  wa  हम  उन  के  साथ  उचित  बर्ताव  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  जहां  तक  इन  लोगों

 का  सम्बन्ध  हम  समझते  हैं  कि  अपने  ऊंचे  स्तर  के  जो  लोग  साफ़  उन्हीं  की  बातें  चलती  हैं  ।  हम

 को दिदा करें  कि  हम  उन  की  बातों  को  भी  समझें  दौर  मामला  बिगड़ने  से  पहले  हम  उन  के  बीच  में  एक

 सहानुभूतिपूर्ण  तरीके से  काम  करें  रोक  सह  मायनों  में  उन  के  लिए  रुपया खच  करें  शर  उन  के

 स्तर  को  इतना  ऊंचा  करें  कि  वे  दूसरों  कीਂ  बराबरी  में  प्रा  सकें  ।
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 pat  इया सलाल  सर्राफ  कौर  :  मैं  वित्त  विधेयक  समर्थन करने  के  लिए

 खड़ा  garg  ।  मैं  ara करता  हूं  कि  wear  होता  यदि प्रस्थापना त्रों में  वे  वस्तुएं  स्पष्ट  कर  दी  जाती

 जिन  पर  कर  लगना  है  ।

 प्रस्थापनाश्रों  से  एक  रोक  तो  हमारी  वित्तीय  स्थिति  भ्र व्यवस्थित  नहीं  हुई  ae  दूसरी
 ऑर  लोगों में  काफी  विश्वास  का  भाव  पैदा  gar  है  |

 मैं  इसलिए  भी  वित्त  मंत्री  की  सराहना  करता  हूं  कि  उन्हों  ने  जनता  की  भावनाश्रों का  घ्यान

 रखते  हुए  करों  में  कुछ  रियायत  कर  दी  है  ।

 अतिरिक्त  लाभ  कर  के  सम्बन्ध  में  काफी  कहा  गया  ह  ।  तथापि  सरकार  की  नीति  यह  होनी

 चाहिए कि  विनियोज॑त  करने  वालों  को प्रोत्साहन  मिले  |  कर  प्रस्तावों  का  अंकों  पर  तत्कालिक प्रभाव

 यह  हुआ  है  कि  वहां  सारी  गतिविधियां  ठप्प  हो  गयी  हैं  ।  मैं  उन  रियायतों  के  लिए  जिन  की  घोषणा

 की  गयी है  माननीय  मंत्री  को  घन्यवाद  देता हूं  तथापि  मेरे  विचार  से  नये  उपक्रमों  को  तीन  ae  तक

 करों  से  छूट  दे  दी  जाये  ।

 केन्द्र  झ्र  राज्यों  के  प्रशासन  में  मितव्ययिता  करने  की  अहुत गुंजाइश  हू  |  इस  में  सुघार  करने

 का  प्रयत्न  किया  जाये  |  विभिन्न  विभागों  के  कार्यों  में  दुहराया  श्र  mitered  इसे  दूर  किया

 जाना  चाहिये  ।  इस  से  न  केवल  प्रशासनिक  व्यय  में  कटौती  होगी  बल्कि  प्रशासन  की  कार्यकुशलता

 भी  बढ़ेगी  ।

 a  lant
 मेरा  सुझाव है  कि  निरीक्षण  एजेंसियों  की  सख्या  में  विधि  की  जाये  i  निरीक्षण  कार्यों  में  समन्वय

 कथा  जाना  चाहिये  तथा  उस  की  प्रक्रिया  सरल  होनी  चाहिये  ।  अधिकांश  यह  होता है  कि  न  केवल

 विभिन्न  विभाग  बल्कि  एक  ही  विभाग  के  विभिन्न  निरीक्षक  समय  समय  पर  एक  कारखाने  को  देखने

 ति  हैं  ।  मत  यह  श्रावस्ती  है  कि  प्रक्रिया  का  सरलीकरण  होना  चाहिये  |  इस  से  कारखानों  को

 परेशानी  से  छुटकारा  मिल  सकता  है  ।

 विदेशी  var  की  arg  के  हित  में  हमारे  व्यापार  के  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  पहल  की  पुरी  जांच  की  जाये  ।

 कार्य  के  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्रालय  को  श्रस्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्रालय  के  निकट  सम्पर्क  में  रहना

 चाहिये

 इस  बात से  इन्कार  नहीं  किया
 जा

 सकता  हू  कि  देश  में  शिक्षा  सुविधायें  बढ़  रही  हैं  ।  परन्तु

 स्कूल  जाने  वालें  बच्चों  का  स्वास्थ्य  गिर  रहा
 है  ।  बच्चों  की  नियमित  डाक्टरी  परीक्षा  का  किये  क्रम

 होना  चाहिये  ताकि  राष्ट्र  के  स्वास्थ्य  को  बनाये  रखा  जा  सके  |

 इस  बात  की  नितान्त  प्रा वश्य कता  है  कि  देश  में  स्वास्थ्य  सर्वेक्षण  किया  जाये  |

 मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  रोक  भी  दिलाना  चाहता  हूं  कि  व्तेमान  कठिनाई  के  समय  केवल

 निवृत्ति  वेतन  पर  गुजर  करना  सेवा  निवास  लोगों  के  लिये  कठिन  हो  रहा  है  सरकार  यह  देखे

 व्या  उन  के  लिये  कुछ  किया  जा  सकता  है  ।

 देवा  में  अपराध
 में  तेजी  से  वृद्धि हो  रही  है  ।  सरकार  को

 चाहिये
 कि  इस  समस्या पर  विचार

 करने  के  लिये  सरकार  विज्ञान  के
 विशेषज्ञों

 का  एकਂ  नि  डाउन  क  ara  || 1  ु  क्त
 TT

 अंग्रेजी
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 श्यामलाल

 प्रब  मैं  भवन
 प्राक्कलनों

 की
 कौर

 सरकार  का  घ्यान  दिलाना  चाहता  हूं
 ।

 इन
 का  पुनरीक्षण

 किसी  स्वतंत्र  एजेंसी  द्वारा  किया  जाये  ।  यह  कार्य  उन्हीं  इंजी  नियमों  द्वारा  नहीं  किया  जाये  जिन्हों

 उस  के  मूल  प्राक्कलन तैयार  किये  हैं  ।  इस  से  काफी  सावज  निक  धन  की  बचत  हो  सकेगी  |

 देवा  के  कई  भागों  में  नदी  घाटी  योजनायें  बनाई  गई  हैं  ।  यदि  हम  इन  योजनाओं  को

 और  भ्रन्तर्राज्यीय  बोर्डों  को  सलाह  देवें  तो  यह  थी  घनता  से  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  सुबोध  हुसना
 :  वित्त  मंत्री के  भाषण  से  यह  ज्ञात  gat  है  कि  उन्होंने

 मिट्टी  के  तेल  पर  उत्पादन  कर  की  छूट  दी  है
 ।

 मेरे  विचार  से  इस  से  गांव  के  लोगों  की  कठिनाइयां  दूर

 होंगी  क्योंकि  गांव  के  लोग  मिट्टी  के  तेल  का
 उपयोंग  भोजन  बनाने  के  लिये  नहीं  करते  अपितु  प्रकाश के

 लिये  करते  हैं  ।  दूसरी  कीमतों  में  वृद्धि  से  उन  पर  काफी  बोझ  पड़ेगा  इस  क।रण भी
 जब

 कि  उन  की  राय  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  अनुसूचित  आदिस  जातियों  की  स्थिति  पहिले  से  ही  खराब

 है  ।  नये  शुल्क  लगने  से  यह  ग्रोवर  भी  खराब  हो  जायेगी  ।

 जहां  तक  अनिवार्य  बचत  का  seat  है  उस  के  लिये  स्लैब  पद्धति  होनी  चाहिये  ।  इस  मामले

 में  बड़े  संयुक्त  परिवारों  को  छूट  दी  जानी  चाहिये  ।

 जहां  तक  कृषि  उत्पादन  का  सम्बन्ध  है  प्रति  एकड़  उत्पादन में  वृद्धि  नहीं हुई  है
 ।  इस  बात  की

 जांच  की  जानी  चाहिये  कि  यह  वृद्धि  क्यों  नहीं  हुई  ।  एक  कारण  यह  हो  कि
 हमारे  कृषि

 विशेषज्ञों में  ज्ञान  का  ma  है  ।  उवेरकों  के  उचित  ढंग  से  इस्तेमाल  में  किसानों  को  प्रशिक्षण  नहीं

 दिया  गया  है  ।  सरकारी  प्रदर्शन  फार्मों में  भी  उत्पादन  प्रति  एकड़  ala  से  कम  है  ।

 दख  का  विषय है  कि  मध्यम  दर्जे की  छोटी  सिचाई  योजनाओं  की  पुरी  तरह  उपेक्षा की  जा

 रही है  ।

 सरकार  को  खेती  के  जापानी  तरीके  पर  धन  बरबाद  नहीं  करना  चाहिये  ।  इस  पर  बहुत  अधिक

 घन  व्यय  होता  है  तथा  हमारे  विशेषज्ञ  इससे  परिचित  भी  नहीं  हैं  ।

 बनों  के  चारों  प्रो  खाई  खादने  से  भूमि  की  उकेरता  पर  काफी  प्रभाव  पड़ा  क्योंकि  इस  से

 उस  भूमि  में  नदी  के  बहाव  के  साथ  की  मिट्टी  और  प्राकृतिक  खाद  नहीं  झरा  पायेगी  ।  इस  कार्य  को  बन्द

 किया  जाये  |

 अब  मैं  ख़ादिम  जातियों  की  समस्या  को  लेता  हूं  ।  ये  लोग  बनों  में  रहते हैं  ।  स्वतंत्रता  प्राप्ति

 के पकचात्‌ से से  सरकार ने  इन  के  लिये  करोडों  रुपये  व्यय  किये  हैं  तथा  संविधान  में  भी  उचित  उपबंध

 किया है  ।  सरकार  ने  इस  कार्य  के  लिए  ढेबर  आयोग  की  नियुक्ति  की  ।  उस  ने  कुछ  सिफारिशें  कीं

 तथापि  सरकार  को  यह  देखना  चाहिये  कि  ढेबर  wa  की  सिफारिशें  क्रियान्वित  की  जायें  ।

 दुख  का  विषय  यह  है  कि  संविधान  में  जिन  सुविधाओं  का  उल्लेख  है  वे  भी  इन  लोगों  को  नहीं  दी

 जाती हें  ।  छात्रवृत्तियों  की  राठी  इन्हें  वर्ष  के  ee  में  दी  जाती  हैं  ।  इस  के  लिये  सरकारी  अधिकारी

 ही  जिम्मेदार हैं  ।

 अब
 मैं  कुछ

 शब्द
 उन  की  सेवा-शर्तों के  बारे  में  कहूंगा

 ।  दुख  का  विषय है  कि  तृतीय  शौर  चतुर्थ
 श्रेंणी

 में
 भी

 अनुसूचित  जातियों  के  उतने  लोग  नहीं  श्री  पाते  हैं  जितने  खाने  चाहियें  ।  यद्यपि  इस  संबंध
 में  एक  कक्ष  की  स्थापना  की  गयी  है  तथापि  तक  काय  प्र

 ft  रूप  से  नहीं  हो  सका  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 महोदय  पीठासीन  eS]

 शची  मुरारका  )  लोक  सभा  में  प्रस्तुत  विधेयकों  से  यह  विधेयक सब  से

 बड़ा है  ।  इस  के  अधीन  २४०  करोड़  रुपये  एकत्र  किये  जायेंगे  इस  के  अतिरिक्त  म्रधिलाभ  कर  के

 लिये  एक  पथक  विधेयक  रखा  जा  रहा  है  |

 वित्त  मंत्री  ने  राजस्व  को  प्राप्त  करने  का  व्यापक  तरीका  अपनाया है  ।  पहिला  यह  है  कि  जो

 लोग  अज  की  बर्थ-व्यवस्था में  सब्र  से  अधिक  लाभ  कमाते  हैं  उन  पर  ही  अधिक  कर  लगाये

 उन्हों  ने  उन  वस्तु भ्र ों  पर  कर  लगाया  है  जिन्हें  जीवन  के  लिये  भ्रनिवायं  वस्तुएं  नहीं  कहां  जा  सकता

 el  तीसरे  उन्होंने  उन  aga  at  कर  लगाया  है  जिन  के  लिये  विदेशी  विराम  उपलब्ध नहीं  है  ।

 क्त्तेमान  वित्त  मंत्री  द्वारा  पद  संभालने  से  पुर्व  के  सात  वर्षों  में  प्रत्यक्ष  करों  में  प्रतिवर्ष  ५  ७

 करोड़  रुपये  की  दर  से  वृद्धि  हई  थी  ज॑बकि  उन  के  प्राने के  बाद  से  oy  करोड़  रु०  प्रतिवर्ष की  दर

 से  वृद्धि  हुई  है  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  हुए  यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  उन्हों  ने  धनी  वर्गों

 के  प्रति  सहानुभूतिपूर्ण  रवैया  अपनाया है  प्रौर  उन  पर  र्म  कर  लगाये  हैं  ।  भ्र प्रत्यक्ष  करों को  गरीबों

 पर  पलक  समझना  झर  प्रत्यक्ष  करों  को  धनियाँ  पर  शल्क  समझना  बहत  प्राचीन  काल  से  चला  AT

 रहा  है  ।  परिवर्तित  स्थिति  में  यह  भ्र मोत् पदक  है  |

 केन्द्रीय  राजस्व  प्रो  में  व्यय  की  काफी  कम  हो  गयी  है  ।  वर्ष  QeYe FT Ag aHeST में  यह  इकट्ठा

 किये  गये  राजस्व का  ८  '  ६  प्रतिशत  रहा  ;  इस  प्रजाति  १६६३-६४  में  यह  घट  कर  १  ६  प्रतिशत

 झरा  गया  है  |  यह  बड़ा  साहसिक  कदम  है  |

 वर्ष  १९५२-५३  झर  बजट  वर्ष  Pes  ३-  ६४  के  दौरान  व्याज  में  वृद्धि  हुई  है  ।  वर्ष  re  ४५३-

 पर  में  ७०
 करोड़  रुपये  से  बढ़  कर  यह  इस

 बजट
 में

 २७५
 करोड़  रुपये

 हो
 गया  है

 ।
 परन्तु

 इस  से

 अधिक  उत्साहवर्धक बात  यह  है  कि  ब्याज की  रकम  में  भी  वद्धि  हुई  है  ।  इतने  ही  समय  में

 वे  ४२  करोड़  रुपये  से  बढ़  कर  २१७  करोड़  रुपये  हो  गयी  है  ।  इस  में ४"  १७  प्रतिशत की  विधि

 हुई  है  ।

 हमारे  सार्वजनिक ऋण  की  रकम  जो
 मान  १९६४ में  €  ३६४  करोड़  रुपये  हो  गयी  थी  ।  पुरानी

 परम्परा  के  अं  शास्त्री  इस  बढ़ते  हुए  सावज  निक  ऋण  के  प्रति  चिन्तित  हैं  ।  परन्तु  यहं  स्मरण  रहे  कि

 हमारे  देश  में  सारा  सरकारी  ऋण  उत्पादक  काय  में  लगाया  गया  है  ।  जब  तक  राष्ट्रीय  भराय  में  विधि

 होती  रहे  इस  में  चिन्ता  की  कोई  बात  नहीं  है  ।

 चाल  वर्ष  में  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारें  ऋण  लेने  के  कार्यक्रम  में  सहकारिता  करेगी  |  वस्तुत

 यह  उचित  ही  है  कि  इस  का  केन्द्रीकरण  किया  जाये  ।  वित्त  मंत्री  को  राज्य  सरकारों  को  प्रोत्साहन

 देना  चाहिये
 प्रौढ़

 उसे  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  सहायता  देने  के  लिये  उन  पर  कुछ  दबाव  डालना
 चाहिये  ।

 चालू  वर्ष  के  लिये  सक्रिय  अतिरिक्त ऋण  १७०  करोड़  रुपये  होगा  जबकि गत  वर्ष  YoY

 रोड़  रुपये
 था

 प्रौढ़
 इस  में  कोई  संदेह  नहीं  कि  यह  बिना  alee  कठिनाई  के  प्राप्त  किया  जा  सकता

 है  |

 सरकार  को  इस
 बात  पर

 विचार  कंरना  चाहिये  कि  वाणिज्यिक  बैंकों  पौर  अरन्य  प्रयास

 संस्थाओं
 को

 अरपना
 धन

 जमा  करने  के  लिये  अधिक  प्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य  से  ऋण  लेने
 की

 दर
 को  थोड़ा  बढ़ा

 देना  गोनी  होगा

 |

 उन

 को

 समुचित  नफा

 होना  चाहिये  |

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 जहां  तक  वेतन  ear  उपलब्धियों  सम्बन्धी  अधिकतम  सीमा  का  wet  है  सभा  यह  जानना

 चाहती  है  i  क्या  वर्तमान  उपबन्ध  इस  ऑ्राकर्  मकता  को  पुरा  जिस  के  भ्रन्तगंत  कोई  व्यक्ति

 एक  समवाय से  ५०००  रु०  ले  सकता  दूसरे  समवाय से  भी  ५००० रुपये  और  तीसरे  समवाय  सेਂ

 भी  Yooo  रु०  ले  सकता  है  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  डायरेक्टर  तथा  मैनेजिंग  डायरेक्टर  इस  उपबन्ध

 के  अंतगर्त  ar  चाहियें  ।

 aaa  विधि  नवीन  प्रणालियों  के  द्वारा  प्रतिनिधिक  पेचीदा  होती  जा  रही  वर्तमान

 अवसर  पर  व्यवसायियों  तथा  व्यापारियों  की  पंजीबद्ध  फर्मों  का  नवीन  विचार  लाया  गया  है  ।  अग्रसर

 वर्गीकरण  की  अ्रावस्यकता  प्रतीत  नहीं  होती  है  ।

 अब  मैं  मशीनों  के  पर  रायात  कर  का  प्रश्न  लेता  हं  ।  इस  के  पक्ष  में  वित्त  मंत्री  ने  यह  दलील

 दी  है  कि  इस  से  देश  के  मशीन  निर्माण  उद्योग  को  प्रोत्साहन  प्राप्त  होगा  ।  मेरी  आपत्ति  यह  है  कि

 हम  प्रतिबंध  २६०  करोड़  रुपये  की  मशीनों  का  प्रख्यात  करते  हैं  ।  यदि  मशीनों पर  नियत  कर  लगाया

 जायेगा  तो  इस  से  योजना  का  व्यय  बढ़ेगा  ।  प्रत  मेरे  विचार  से  इस  कर  से  एक  ही  उद्देश्य पुरा  हो

 सकता
 है  वह  यह  है

 कि  राजस्व  की  वृद्धि  होगी  ।  इस
 का

 कोई
 दूसरा  उद्देश्य

 प्रतीत  नही  होता
 है

 fat  वारियर  :  विदेशी  मुद्रा  का  wet  हर  मामले  में  ara  है  ।  यदि  लोग  कहने  से

 कुछ  राहत  की  मांग  चाहते  हैं  तो  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाइयों  पर  बल  दिया  जाता  है  ।  योजनाबद्ध

 व्यवस्था  में  एकदम  र्क्स  बाटा  जाता  है  कि  हमारी  विदेशी  मुद्रा  के  संसाधन  खत्म  हो  गए  हैं  ।  ऐसी  स्थिति

 पर  जांच  की  जानी  चाहिये  भुगतान  का  संतुलन  रखने  झर  कच्चे  माल  शर  ऑ्रावश्यक  फालतू  पुर्जों

 के  आयात  के  लिए  पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध  होनी  चाहिए  |  इलमेनाइट  उद्योग  कीਂ  स्थिति  बहुत

 खराब  है  ।  इस  उद्योग  में  लगे  हुए  लगभग  १०,०००  लोगों  के  पास  काम  नही ंहै  सारा  उद्योग  खत्म

 हो  गया  है  ।  सरकार  ने  इस  उद्योग  को  ठीक  करने  के  लिए  कदम  नहीं  उठाए  हैं  ।

 नारियल  जटा  तौर  हस्तकरघा  उद्योग  सभी  निर्यात  करने  वाले  उद्योग  हैं  ।  इन  उद्योगों

 में  अधिक  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  गर्म  मिसाले  कौर  तम्बाकू  इत्यादि  सभी  fasta  के  उद्योग  हैं  ।  विदेश  में

 इन  की  मांग  नही ंहूं
 ।  इसीलिए  हमारी  विदेशी  मुद्रा  कम  होती  जा  रही है

 ।

 are  भी  कई  चीजें  हैं  जिन  को  निर्यात  की  तरफ  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  टाइल  का

 योनियो  इत्यादि  को  निर्यात  बन्द  हो  गया  है  ।  सरकार  को  इस  निर्वात  को  प्रोत्साहन

 देना  चाहिए  |

 हमारी  स्वर्ण  नियंत्रण  नीति  में  तस्कर  व्यापार  में  कमी  नहीं  हुई  हं  ।  वह  तभी  हो  सकती  है  जब

 कि  सरकार  लोगों  की  छोटी  मांगों  के  पूरा  करने  के  लिए  सोने  को  अ्रतर्राष्ट्रीय  दामों  पर  उपलब्ध

 तस्कर  व्यापार  को  दूर  करने  के  लिए  सभी  सरकार  के  साथ  सहमत  होने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 कराधान  की  नीति  में  क्रांतिकारी  परिवहन  होने  चाहिएं  ।  काफी  करों  का  प्रभाव  उप  भोग  ताशों
 पर  पड़ता  है  ।  ऐस  नहीं  होना  चाहिए  ।  ara  कर  जितना  होना  चाहिए  उतना  नहीं  है  ।  जब  कि  वित्त

 मंत्री
 कहते  हैं  कि  प्रिक  धन  प्रशासनिक  अविकारी  कहते  हैं  कि  घन  एकत्रित  करना  नहीं  चाहते

 जब  कि
 वे  ऐस

 कर
 सकते  हैं

 ।

 अग्रेजी  में
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 ऐसा  माना  जाता है  कि  लगभग  ६०  करोड़  रुपए  से  ले  कर  ७०  करोड़  रुपए  तक  का  राय  कर

 अपवंचन  प्रति  वर्ष  होता  है  ।  इसमें  ४०  करोड़  रुपए  का  सोने  का  तस्कर  व्यापार  जोड़  दिया  जाए  तो

 १००  करोड़  रुपया  प्रति  त्न  हो  जाता है  |  ऐसी  स्थिति में  अतिरिक्त  कराधान की  श्रावस्यकता है  ।

 गरीब  लोगों की
 श्रमिक  स्थिति  खराब  है  ।  उनसे  प्रतिरक्षा  निधि  के  लिए  अधिक  धनਂ  नहीं

 एकत्रित  किया  जा  सकता  |  सरकार  को  ऐसे  तरीके  निकालने  चाहिएं  कि  ग्र मीर  लोगों  से  वें  जितना

 धन  ले  सकें  लें  ।  इस  प्रकार  प्रतिरक्षा  श्रावश्यकताएं  पुरी  हो  सकेंगी  ।  कर  उत्पादन  स्थान  से  एकत्रित

 करने  चाहिएं  ताकि  वितरण  स्थान  से  ।

 वित्त  कर  को  क्यों  नहीं  बढ़ाया  गया है  ?  निजाम  हैदराबाद  जैसे  बड़े  लोग  हैं  जिन को

 छोड़  दिया  गया  है  ।  उन  के  नाम  बांड  ही  जारी  कर  दिए  जाएं  ।  इसी  तरह  करने  से  प्रतिरक्षा बजट

 के  लिए  घन  एकत्रित  हो  सकता  है  |

 गरीब  लोगों  ने  प्रतिरक्षा  कोशिशों  में  बहुत  ग्रंशदान  दिया  है  ।  अमीर  श्रीमतियों  को  देश  प्रेम

 सिखाना  चाहिए  ।  इस  के  लिए  वित्त  मंत्री  को  कोशिश  करनी  चाहिए  ।

 श्रीमती  जमुना  देवी  )  उपाध्यक्ष

 एक  माननीय सदस्य  :  श्राप  आगे  प्रा  जाइये  ।

 गोमती  जमुना  देवी  :  मेरी  झ्राबाज  काफी  ऊंची  हैं  प्राकार  अच्छी  तरह  से  सुनाई  पड़ेगी  ।  जिस

 ढंग  का  बजट  पेदा  किया  गया  वह  एक  सराहनीय कदम  है  ।  यदि  इस  समय  जनता  पर  टैक्सों  का

 बोझ  पड़ता  भी  है  तो  जनता  उस  को  बरदास्त  करने  के  लिए  तैयार  है  कौर  जनता  को  उस  को  वारदात

 करना  पड़ेगा  |  इसका  कारण  यह  है  कि  देश  पर  एक  मुसीबत  झाई  है  कौर  उस  का  मुकाबला  करना  इस

 की  जनता  का  कत्तव्य  हर  व्यक्ति  का  कर्तव्य  है  ।  लेकिन  फिर  भी  शासन  को  यह  नहीं  भूलना

 चाहिये  कि  जिस  जनता  से  इस  देश  की  रक्षा  करने  की  श्राप  करते  हैं  उसकी  तकलीफें  क्या  हैं

 शरीर  उन  को  दूर  किया  जा  सकता  है  ।  उसकी  उन  तकलीफों  को  दूर  करने  के  लिए  आपको  को  दिदा

 करते  रहना  चाहिये

 राज  के  शासन  द्वारा  जो  बजट  पास  करवा  कर  पैसा  खच  किया  जाता  है  जनता  की  फाइदे

 की  योजनाओं  के  उस  पैसे  का  किस  ढंग  से  दुरुपयोग  हो  रहा  इस  भ्रांत  भी  शासन  की  कड़ी

 निगाह  होनी  चाहिए  ।  यह  बहुत  Brass  है  ।  योजना  बना  कर  किन  लोगों  के  हाथों  में  उस  को

 कवित  करने  का  भार  सौंपा  जाता  है  शौर  जिन  के  हाथों  में  सौंपा  जाता  वे  कोन  लोग  हैं  ale  उन  लोगों

 ने  श्री  तक  क्या  कया  किया  इस  पर  भी  शासन  को  ध्यान  देना  है  ।  राज  तप  बड़े  बड़े

 बड़े  बड़े  डाईरेक्टर  राज  उनके  पास  ही  हम  श्राप  की  बनाई  हुई  योजना  देख  सकते  हैं  ।  उनके

 द्वारा  तैयार  की  हुई  योजना  बड़े  बड़े  भवनों  तक  ही  सीमित  रहती  वह  गरीबों  देहातों  की

 feat  तक  नहीं  पहुं  चती  उस  का  वास्तविक  फायदा  वहां  तक  नहीं  पहुंचा  है  |  अधिकतर  पैसा  शहरों

 में  खर्चे  हो  जाता  है  ।  बजट  का  अ्रधिकतर  भाग  शहरों  की  योजनाओं  पर  झर  लोगों  को  धन्धा  देने

 के  शहरों  की  प्रगति  के  लिये  होता  देहात  के  लिये  नहीं  ।  देहातों  का  जो  बजट  मंजूर  होता  है

 उसके  सम्बंध  में  बाप  देखेंगे  कि  राज  भी  दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना  के  अन्दर  जो  प्लैन्स  मंजूर  किये

 गये  थे  वे  भ्रघ्रे पड़  हुए  हैं
 ।

 मैं  खास  तौर  से  मध्य  प्रदेश  के  उन  आदिवासी  क्षेत्रों  की
 शर

 श्राप  का  ध्यान
 प्राचीन  करना  चाहती हूं  जहां  राज  भी  लोग  पौने  के  पानी  के  लिए  तरसते  हैं  जहां  भी  बारिश

 के  दिनों  में  चार  महीनों  तक  लोग  शहर  का  मुंह  नहीं  देख  सकते  ।  यहीं  कोई  बीमार  हो  यदि

 कि  सी  तरह  का  लड़ाई  झगड़ा हो  जाय  कौर  किसी  को  चोट  श्री  जाय  तो  वहां मर  जाता  वह  वहाँ

 सरे  दाहर  कर  अस्पताल  में  अपना  इलाज  नहीं  करवा  सकता  है  |

 460  (Ai)
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 श्राप  को  मालम  श्रापके  द्वारा मैं  शासन  तक  AS  पहुंचाना  चाहती  कि

 arr  भी  हमारे  क्षेत्र  में पिछले  सालों  से  हर  साल  दुष्काल  की  स्थिति  रहती  है  ।  मध्य  प्रदेश  के  अधिकतर

 झ्रादिवासी  क्षेत्रों  में  यही  स्थिति  लेकिन  शासन  को  उन  क्षेत्रों  में  जिस  ढंग  से  राहत  पहुंचानी  चाहिये

 थी  वह  नहीं  पहुंचाई  जा  रही  है  ।  श्राज  भी  उनको  केवल
 ८

 की  मजदूरी  दी  जा  रही  ह  ।  राज

 की  स्थिति  में  वें  लोग  किस  ढंग  से  ८  श्री  में  अपने पेट  का  भरण-पोषण  कर  सकते हैं  ?  किस  तरह  से

 अपनी  गृहस्थ  को  चला  सकते हैं
 ?  श्राज  वासन  की  कौर

 से  जिस  ढंग  से  आदिवासी  क्षेत्रों
 क ेलिये  तरक्की

 की  योजनाएं बनाई  जाती  हैं  वे  सारे  कार्य  केवल  कुछ  पढ़ें  लिखे  लोगों  को  राहत  देने  प्रौढ़  उन  को  पालने

 के  लिये  शझ्रादिवासियों  के  नाम  से  किये  जा  रहे  हैं  ।  इससे  आदिवासियों  की  तरक्की  नहीं  हो  सकती  ।

 आदिवासियों  की  तरक्की  के  लिये  उन  क्षेत्रों  में  श्राप  को  जल्दी  से  जल्दी  बिजली  देनी  चाहिए  कौर  जो

 कृषक  लोग  हैं  उन  के  लिये  सारी  व्यवस्था  जुटानी  होगी  ।  तभी  उस  क्षेत्र  की  जनता  सुख  और  समृद्धि

 की  हालत  में  हो  सकती  है  ।

 हमारी  पुरी  कांस्टिट्एन्सी  में  देखेंग  कि  श्राप  एक  लेडी  डाक्टर  का  भी  टिकाना  इंटी  रियर

 में  नहीं  है  ।  ऐसी  हालत  में  वहां  के  लोगों  के  स्वास्थ्य  की  हालत  क्या  हो  सकती  है  ।  प्रा दि वासियों  का

 भविष्य  जिन  लोगों  ने  सदियों  से  उन  का  शोषण  किया  जिन  लोगों  ने  सदियों  से  उनको  दबाया

 उनके  हाथों  में  दे  दिया  गया  उन  की  तरक्की  के  काम  ऐसे  लोगों  के  सुपुर्द  कर  रक्खे गये  हैं  ।  मेरा  नम्र

 निवेदन  है  कि  शासन  इस  art  अधिक  से  अधिक  यान  दे  ।  इन  झ्रादिवासियों  की  हालत  को  सुधारने

 के  नाम  पर  प्यार  कोई  उन  पर  अत्याचार  करता  ह  उनके  लिये  जो  पैसा  खर्च  किया  जा  रहा  है  उसमें

 यदि  कोई  भ्रष्टाचार  करता  है  तो  शासन  को  चाहिये  कि  उन  लोगों  को  कड़ी  से  कड़ी  सजा  दे  ताकि

 उन  लोगों  के  जीवन के  साथ  कोई  खिलवाड़ न  कर  सके  कौर  उन  लोगों  के  जीवन  में  जो  तरक्की  हो

 रही है  उसमें  बाधा  न  डाल  सकें  ।  यह  सारी  बातें  राज  झप  आदिवासी  क्षेत्र में  देखेंगे  ।

 ara  श्रादिवासियों  को  पब्लिक  सर्विस  कमिशन  करा  नौकरानियों  में  चांस  दिया  जाता  है  ।  लेकिनਂ

 एक  ही  जगह  होगी  वह  हरिजन  के  लिये  भी  होगी  are  आदिवासियों  के  लिये  भी  रक्खी  जायेगी  जब  कि

 उम्मीदवार  कई  होंगे  ।  ऐसी  स्थिति  में  या  तो  हरिजन  ही  हो  सकेगा  या  आ्रादिवासी  ही  हो  सकेगा  ।

 होता  तो  यहां  तक  है  कि  उन  को  बुलाया  भी  नहीं  जाता  इंटर ब्य  के  लिये  ।  मगर  नाम  मात्र  के  लिये

 पब्लिक  सर्विस  कमीशन  में  उनके  लिये  जगह  रक्खी  जरूर  है  ।  मगर  कभी  किसी  की  कोई  तगड़ी

 रिश  हो  गई  तो  एक  श्री  हरिजन  ar  जाता  मगर  श्रादिवासियों  की  तो  वहां  पर  गजर  ही  नहीं  है  ।

 इसलिये  शासन  को  पुर्निवचार  करना  चाहिये  कि  कितनी  जगहें  श्रादिवासियों  के  लिये  रक्खी  जायें

 शरीर  कितनी  जगहें  हरिजनों  के  लिये  रक्खी  शौर  उन  जगहों  पर  श्रनिवायं  तौर  से  उन्हें  जगह  दी

 जाय  |  पिछड़े  हुए  लोगों  की  बेचारों  की  कहीं  गुंजाइश  ही  नहीं  है  ।  उनके  लिये  भी  शासन  को  सोचना

 श्रादिवासियों  की  तरक्की  होनी  चाहिये  ।  लेकिन  श्राप  यहां  एक  भी  आदिवासी  मिनिस्टर

 नहीं
 है  ।  इसी  से  श्राप  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  कि  हमारे  आदिवासी  क्षे  हों  के  लोगों  ने  कितनी  तरक्की

 की  है  |  मैं  चाहती  हं  कि  हम  को  यहां  पर  भी  उचित  प्रतिनिधित्व  दिया  जाए  ।

 छक  माननीय सदस्य  :  पांडे  जी  तो  हैं  ।

 श्रीमती  जमुना  श्राज  शासन  के  बजट  से  जो  पैसा  योजना  बना  कर  खच  किया जा  रहा  है
 उस  का  जनता  स्वागत  करती  है  ।  जनता  टैक्स  देना  भी  पसन्द  कती  4  FT  स्  उन

 च्
 ह  ath  नता  यह  चाहती  है

 कि  घस  टैक्स  का  सदुपयोग  ताकि  व  कल  बड़ी  बड़ी  बिल्डिंगें  ब  भाई  जायें  जोकि  छे  महीने  बाद  क
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 उनका  नाम  निशान  कोई  न  राज  सब  नहों  पर  बिन्ध  बांधे  जा  रहे  हैं  ।  कृषकों  से  इस  बात  की

 उम्मीद  की  जाती  है  कि  वह  अधिक  से  अधिक  कृषि  की  पैदावार  बढ़ाते  ।  लेकिन  वहां  पर  नहर भी  नहीं

 निकाली  गई  हालांकि  लाखों  रुपया  खच  हो  गया  |  जनता  के  पैसे  का  दुरुपयोग  इस  ढंग  से  नहीं  होना

 इस  पर  शासन को  निगाह  रखनी  है  ।

 राज  जो  सेक्रेटरी  या  बड़े  बड़े  लोग  हैं  उन  लोगों  ने  देश  की  रक्षा  के  लिये  क्या  सहयोग  किया  ?

 मैं  शासन  से  यह  नगर  निवेदन  करती  हं  कि  जो  बड़े  नड़  राजे  महाराजे  की  प्रिवी  पेज  दो  जा  रही  है

 उन्हें  भी  इस  समय  बन्द  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  पर  विचार  करना  चाहिये  |  गाज  हमने  उन  को

 सहूलियतें  दे  दी  >

 श्रीमती  यशोदा  रेड्डी  प्रभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  पांडे  का  निर्देश  किया  जो

 उचित  नहीं  था  |

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  यह  किसी  ने  साधारण  रूप  से  कह  दिया  श्वा  ।

 रिसती  जमना  देवी  :  मैं  श्राप से  कह  रही  थी  कि  मेरे  क्षेत्र  के  पहाड़ी  इलाका  होने  के  कारण

 व  साल  दो  साल  बाद  हमेशा  sera  की  स्थिति  बनी  रहती  है  ।  शासन  को  उन  आदिवासी

 क्षेत्रों  की  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिये  कोई  स्थायी  योजना  बना  कर  जल्दी से  edt  कार्रवाई

 करनी  चाहिये  ।  पुलिस  के  अत्याचार  इस  क्षेत्र  में  बहुत  ज्यादा  बढ़े  हुए  हैं  ।  पुलिस  पटवारी  शादी

 तना  जुल्म  करते  हैं  कि  उस
 का

 वर्णन  नहीं  किया
 जा  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  का  कॉम  सेंट्रल  गवर्भेमेंट  का  नही ं।

 staal  नमना  दवी  :  मध्य  प्रदेश  सरकार  न  करे  तो  कया  यहां  उसे  नहीं प हना
 चाहिये

 ?

 ait  मैं  आपके  सामने  इस  सभा  में  इस  लिये  इस  बात  को  कहने  की  हिम्मत  कर  रही  हूं

 r
 कि

 दस  पन्द्रह  साल  से  इस  क्षेत्र  में  फारेस्ट  विभाग  की  कौर  से  बहुत  अत्याचार  हो  रहा  है  इक  चता

 नहीं  कितना  पता  ara  उन  गरीबों  से  वसूल  किया  गया  है  जबकि  उस  क्षेत्र  में  कोई  उद्योग

 सरकार  ने  नहीं  खोला  ।  इस  स्थिति  इस  महंगाई  जमानें  में  गरीब  लोग  जिस  ढंग  सेਂ

 पालन-पोषण  करते  हैं  उस  में  एक  मात्र  रास्ता  उन  के  पास  यह  था  फि  वे  नई
 जमीनें

 निकालें  अर  उनमें  खेती  करके  अपने  बच्चों  को  पालें  ।  लेकिन  गवर्नमेंट  के  निगाह  में  यह हो
 > सकता  fe  उन्होंने  कानून  को  लेकिन  गवर्नमेंट  कीਂ  निगाह  में  यह  नहीं  पाया  fe

 उन  wae  लोगों  ने  किस  तरीके  उस  जमीन  उपयोग  किया  ।  राज  तंक  मध्य  year  की

 यहं  समस्या  सुलझी  नहीं  है  ।  कयों  नहीं  शासन  इस  ग्रोवर  ध्यान  देता  हजारों  रुपये  राज

 दुश् काल  केਂ  जमाने  में
 उन

 लोगों  से  जुर्माना  के  रूप  में  aga  किये  जा  रहे  हैं  ।  फिर  ars

 कहत  श्रादिवा।सियीं  को  तरक्की  करने  केਂ  लिये  हम  ने  इतनी  योजनायें  इतना

 पेसा  खच  किया  ।  सारी  रकमें  उन  के  नाम  से  ee  होती  हैं  ate  जो  उन  को  मिलना

 चाहिये  बह  वास्तव  में  उन  को  नहीं  मिलता  है  ।

 अब  मैं  थोड़ा  इस  देश
 के  कृषकों  के  सम्बन्ध  में  भी  कहना  चाहती हुं  ।  हिन्दुस्तान  का

 किसान  इतने  बड़े  दिल  का  है  कि  we  अपने  बच्चों  को  भूखा  रख  सकता  दुनिया

 चलाने  के  लिये  समय
 ५

 पर
 ag

 mae  बच्चों
 को

 भूखा
 रख

 कर
 भी  घर  में  जो  अनाज  होता  है

 उस  को  खेत
 में

 बो
 देता  है

 ।  लेकिन  जैसी  फिक्र शासन  को  चाहिये वैसी  उस  के  प्रति  नहीं

 में
 |  | मूल  अंग्रेजी
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 जमुना

 रहती है  ।  कुतर्कों को  समय  पर  बीज  नहीं  न  उन  को  समय  पर  बेल  सर  तकावी

 मिलती  है  ।  जब  देखिये  कि  रेवन्यू  शौर  पुलिस  के  कई  तरह  के  झगड़े

 लोगों के  पीछे  लगे  रहते  हैं  ।  उन  का  जो  समय  खेती  के  बढ़ावे  में  लगना  चाहियें वह

 कोस  कौर  कचेहरियों  में  चला  जाता  है  ।  at  ऐसी  स्थिति  में  कृषक  चाहिए

 उस  ढंग  से  कृषि  का  उत्पादन  नहीं  बढ़ा  पा  रहा  है  कौर  उसका  ate  समय  कर्मचारियों

 द्वारा  जो  त्रास  दिया  जाता  है  उसमें  नष्ट  हो  जाता  है  ।  तारीखें  लगती  उसको  घंटों  बठ  रहना

 पड़ता  है  ।  तो  मैं  इन  छोटी  छोटी  बातों  को  शासन  की  निगाह  में  लायी  उन  पर  ध्यान

 देना  बहुत  जरूरी है  ।  ऐसा  होगा  तभी  इस  देश  की  कृषि  की  पैदावार  बढ़  सकती  है  ।  गरीब

 मजदूर  कौर  मध्यम  वर्ग  की  कौर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  |  तभी  इस  देश  के  लोग  सम्पन्न

 शर  सुखी  हो  सकते  हैं  alt  हमारा  देश  इस  आपातकालीन  स्थिति  में  भी  हर  तरह  से  शाक्तिशाली

 बन  कर  का  मुकाबला  कर  सकता  है  ।  इस  कौर  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  |

 पंडा०  प०  मंडल  :  मिट्टी  के  तेल  पर  कर  में  राहत  के  लिए  वित्त  मंत्री  बधाई

 के  पात्र हैं  ।  परन्तु  यह  राहत  बहुत  कम  रही  हैं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गरीब  लोगों  के  बच्चे  मिट्टी

 के  तेल  की  रोशनी  से  ही  पढ़ते हैं  ।  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 लोग  संकटकाल  को  जानते  हैं  ।  कौर  उन्होंने  स्वेच्छा  से  प्रतिरक्षा  निधि  में  काफी  अंशदान

 दिया  है  ।  मंत्री  महोदय  कों  खच  पर  नियन्त्रण  रखना  चाहिए  ।  इस  तरह  से  काफी  बचत

 हो  सकती  है  ।  पर  शभ्रपवंचन  की  कौर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  कर  को  एकत्रित  किया

 जाना  चाहिए  |  भ्रामक  के  नियमों में  इस  तरह  से  संशोधन  करना  चाहिए  कि  अपवंचन  न  at

 सक |

 पुरूलिया  ae  बेकारी
 जिले  परिश्रमी  बंगाल  राज्य  के  बहुत  पिछड़े  हुए  हैं  ।  इन

 दो  जिलों  में  उद्योग  भी  नहीं  ।  लोगों  का  अधिकांश  निर्वाह  कृषि  पर  है  ।  काश्त  के  लिए  सिंचाई

 की  कोई  व्यवस्था  नहीं है
 ।  दो

 वर्ष  फसलें  ठीक  नहीं  हुई  हैं  ।  अतः  खाद्यान्न की  कमी

 बंकुरा  जिल  में  कांसांबटी  परियोजना है  जिससे  कि  चौथी  योजना  की  सिंचाई  की  व्यवस्था

 होगी  |  लोग  इस  स्थिति  से  बहुत  भ्र संतुष्ट  हैं  ।  इसी  प्रकार  फराका  बांध  में  संतोषजनक  प्रगति

 नहीं हुई  है  ।

 पुरुष
 अंकुरा  रोक  पश्चिम  बंगाल के  मिदनापुर  जिले के

 के  कुछ
 भागों में  कुण्ड  की

 बीमारी  फेल  रही  है  ।  उसे  दूर  करने  के  लिए  विशेष  कदम  उठाए  जाने  चाहिएं fet  |

 बिटानुपुर-संतरगच्छी . रेलवे  लाइन  का  निर्माण  किया  जाना  चाहिए  ।

 fat  कठिन  )  :  यदि  हम  चाहत ेहैं  कि  सरकार  हमारी देख  भाल  के  लिए  खर्चे

 करे  तो  हमें  करों  का  विरोध  नहीं  करना  चाहिए  ।

 अप्रत्यक्ष कर  बहुत
 प्रतीक

 हैं
 ।

 इससे  मूल्यों  पर  बहुत  प्रभाव  होता  है  बजट  पेश  किए  जाने

 से  पहले  व्यापारी  कई  चीज़ें  अपने  पास  जमा  कर  लेते  हैं  ।  इस  से  कीमतें  बढ  जाती  ||  चित्ति

 मंत्रालय  या  योजना  आ्रायोग  को  इस  को  हिसार  eg  देना  चाहिए ।
 Sanne मुनीलाल  गाविन

 अग्रजा में
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 उत्पादन  कर  पर  अधिभार  संविधान  की  व्यवस्थाओं  के  विरुद्ध  है  इस  की  are  ध्यान  देना

 चाहिए  ॥

 अप्रत्यक्ष  करों  के  साथ  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  से  मूल्यों  में
 होगी

 ।

 विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  बड़ी  कठिन  है  ।  हमारा  निर्यात बहुत  कम  है  ।  हमें  भ्र पनी  श्रमिक

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  |

 इस  संकट  के  समय  हमें  सिराजुद्दीन  कम्पनी  के  मामलों  जसी  बातें  नहीं  भी  उठानी  चाहिएं  ।

 इस  से  चीन  को  हमारे  विरुद्ध  प्रचार  करने  का  मौका  मिलेगा  ।

 रबड़  बोर्ड  को  रबड़  की  खरीद  का  एकाधिकार  कर  लेना  चाहिए  |  इस  से  देश  में  छोटे  छोटे

 ड़  पैदा  करने  वालों  पर  प्रभावਂ  पड़ेगा  ।  इससे  भ्रष्टाचार  इत्यादि  में  वृद्धि  होगी ।

 संटिलष्ट  रबड़  उत्पादन  के  लिए  अधिक  विदेशी  मुद्रा  को  आवश्यकता  है  ।  प्राकृतिक  रबड़

 के  उत्पादन  के  लिए  कम  विदेशी  मुद्रा  की  झ्रावश्यकता  पड़ती  है  ।  सरकार  को  इस  बात

 पर  विचार  करना  चाहिए  कि  क्या  उन्हें  संटिष्लट  रबड़  उत्पादन  करना  चाहिए  ।  यदि  छोटे  रबड़

 उत्पादकों  को  पर्याप्त  वित्त  दिया  जाए  ate  वैज्ञानिक  ढंग  से  पलांट  स्थापित  करने  को  प्रोत्साहन दिया

 जाए  तो  रबड़  का  काफी  उत्पादन  हो  सकेगा  कौर  हम  अपनी  झावश्यकताएं  पुरी करਂ  सकेंगे ।

 मलाया  से  सुपारी  का  तस्कर  व्यापार  बन्द  किया  जाना  चाहिए
 |

 तभी  सुपारी  करारोपण  उद्योग

 को  बचाया  जा  सकेगा  ।

 fait  रंगा
 :

 करों  का  बहुत  भारी  बोझ  हमारे  ऊपर  लाद  दिया  गया  है  |

 प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  हैं  कि  आपातकालीन  स्थिति  काफी  देर  तक  चलेगी  ।
 ऐसी  स्थिति

 में  एक  ही  बार  इतने  भारी  कर  लगाना  उचित
 नहीं  क्रमवार  कराधान  का  कार्यक्रम  होना  चाहिए  ।

 घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  में  मुद्रा
 स्फीति

 बढ़  गई  है  इस  के  साथ  करों
 का  बोझ  बहुत  बढ़

 गया है  ।

 विदेशों  से  ऋण  ले  कर  सरकार  विकास  योजनाएं  स्थापित  कर  रही है  ऋण  का  ब्याज  तो

 sa  वाली  पीढ़ियों  को  देना  पड़ेगा
 ।

 विकास  परियोजनाएं  प्रारम्भ  करने  का  श्रेय  सरकार  ले  रही

 है  ।  सरकार  ने  देश  का  दीवाला  निकाल  दिया  है
 ।

 कम्युनिस्ट  दल  के  नेता  ने  बैंकों
 प्रौढ़

 सामान्य  बीमा  की  राष्ट्रीयकरण  पर  बल  दिया  है  ।

 सरकारी  परियोजनाएं  घाट  पर  चल  रही  हैं  इस  अवस्था  मेरे  उद्योगों  के  राष्ट्रीयकरण  से  देश

 are  गरीब  होगा  ।  इससे  arian  स्थिति  कौर  भयंकर  हो  जाएगी  ।

 संकट कलित  स्थिति  में  सरकार  का  सब  से  पहला  उत्तरदायित्व  मूल्यों  को  काबू  में  रखना  है  ।

 क्या  सरकार  इस  काम  में  सफल  हुई  ।  इस  बजट
 के  प्रस्तावों  से  मूल्यों  को  क

 से  रखा  जा  सकता

 है  ।  मुद्रा  स्फीति  ही  इस  सरकार  की  देन  है  ।

 हम  उत्पादन
 शुल्क  में  बृद्धि  किए  जाने

 का
 विरोध  करते  हैं

 ।
 ऋण

 मिल
 झ्रंग्रेजी  में
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 मैं  समझता  हूं  कि  इन  अधिकारों  का  उन  मध्यम-पैमाने  के  उद्योगों  पर  प्रभाव  जो  देश  करे

 विभिन्न  भागों  में  विकसित  हो  रहे  हैं  ।  इस  लिए  ये  अधिभार  लगाना  गलत  था  शौर  इन  को  a2t/ ~ ~ हाउस

 प्रतिशत  तक  ले  जाना  भी  गलत  था  ।

 क्या  सरकार  सारे  उस  घन  को  जो  वह  संसद  से  ले  रही  ईमानदारी  से  खर्चे  कर  सकेगी h,

 देश  के  सब  भागों  से  भ्रष्टाचार  के  विरूद्ध  आवाज  उठ  रही  है  |  सब  मानते  हैं  कि  यह  बहुत  अधिक  बढ़
 गया  है  ।  यह  इस  लिए  ह  कि  क्योंकि  प्रशासनिक  व्यवस्था  रोक  हमारी  सरकार  की  प्रबन्ध  व्यवस्था

 इतनी  विकसित  नहीं  है  कि  यह  सारा  रूपया  अपव्यय  और  भ्रष्टाचार  के  बिना  खड़े  किया  जा  सके  ।

 यह  हैरानी  की  बात  नहीं  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  से  उससे  १/१०  लाभ  भी  नहीं  जितनी कि

 थी  ।  ae  अधिक  रचनात्मक  होता  यदि  इस  दिशा  में  गौर  कदम न  उठाये  जाते  प्रौढ़

 उपक्रमों  को  उन्नति  करने  देती  ।  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  सरकार  गैर-सरकारी  उपक्रमों  के  विरूद्ध  है

 ak  इसे  बिलकुल  यतीम  समझती है  |

 पिछले  १०  वर्षों  में  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  को  जो  धन  दिया  गया  वह  इसका  उचित  उपयोग

 कर  सका  |  हमारे  पास  अ्रांवदयकਂ  प्रशिक्षण  स्कूल  कौर  अन्य  सामग्री  नहीं  है  ।

 कम  से  कम  शीरानी  से  अघिक  रकम  विदेशी  मशीनरी  के  आयात  पर  खर्चे  करनी  चाहिये  |  इन

 प्रस्तावों  के  द्वारा  हमें  ऐसा  कार्यक्रम  बनाना  चाहिये  कि  हमें  आचार्य क  प्रतिरक्षा  सामान  मिल  सके  |

 यदि  श्रापोतकाल  पांच  या  दस  वह  तक  रहना  जसी  कि  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  कौर

 इतना  भारी  प्रधान  प्रतिरक्षा  के  व्यय  के  लिए  तो  क्या  यह  सरकार  का  यह  कत्तव्य  नहीं  है  कि

 असैनिक  व्यय  को  कम  से  कम  किया  जाये  |  सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  खादी  ग्रामोद्योग  श्योर  सरकारी

 उपक्रमों  कौर  लोहा  कौर  इस्पात  कारखानों  में  जो  अ्रपव्यय  हो  रहा  यदि  उसे  रोका  तो  बहुत

 बचत  हो
 सकती

 वित्त  मंत्री  को  मितव्ययता  के  प्रदान  पर  प्रहले  ध्यान  देना  चाहिये  कौर  बाद  में  सदन में  जाकर  यह

 मांग  करनी  चाहिये  कि  उन्हें  इतने  अरति  रिक्त  रूपये  की  प्रा वश्य कता  है  ।  सरकार  को  यह  स्पष्ट  कर  देना

 चाहिये  कि  निगमित  उपायों  कौर  लोगों  के  अपनी  जिम्मेदारी  पर  मध्यम  भ्र ौर  छोट  Gala  के

 उपक्रमों  में  विनियोजन  को  निरुत्साहित  करने  का  कोई  इरादा  नहीं  है  ।  इसका  यह  भी  कत्तव्य  है  कि

 वह  प्रबन्ध  राज्य  व्यापार  र  नौकरशाही  नियंत्रण  से  उन  की  रक्षा

 करेगी  |
 एक  राज्य  व्यापार  निगम  से  संतुष्ट

 न  हो  सरकार  दूसरा  खोल  रही  जिस  से  अपव्यय

 भी  बढ़ेगा

 वित्त
 के  बारे  में

 माननीय
 मंत्री  ने

 दो
 गलत  सिद्धांतों  का  अनुसरण  किया  है  ।

 एक  यह  है
 कि  उन्होंने

 मध्यवर्ती  णु  पर
 भी

 कर  लगा  दिया  है  जिन  से  कि  अन्य  वस्तु झ्र ों  का  उत्पादन  होता है  ।

 यह  है  कि  करों  से  प्राप्त  होने  वाल  राजस्व  का  भी  अनुमान  कम  लगाया  गया  है  ।  वर्तमान  प्रस्तावों  में  भी

 ऐसा  करने  की  गुंजाइश है  |  सरकार  को  यह  याद  रखना  चाहिये  कि  लोगों  के  पास  जो  धन  रह  जाता है

 ह  राष्ट्रों  के  लिए  उस  धन  से  अधिक  उपयोग  हो  सकता  है  ,  जो  कि  सरकार  अपने  हाथ  में  ले  क्योंकि

 कर  इक्ट्ठा  करने  का  व्यय  प्रत्यक्षद्व  हत्ता  है  प्रौर  यह  हर  वर्ष  बढ़ता  ही  जा  रहा  सरकार

 चाहती  है  कि  किसान  कौर  मध्यम  श्रेणी  के  लोग  प्रयोग  वेतन  पाने  वाले  प्रप्त  सारी  यदि  उनकी

 कोई  बचत  तो  वह  सरकार  को  दे  दें  ।  सरकार  ने  ऐसा  करना  उनके  लिए  भ्रनिवायं  कर  दिया

 उनके  arg  ae  भी  लगा  दिये  हैं  ।
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 इस  लिए  हम  सरकार  पर  यह  आरोप  लगाते हैं  कि  वह  न  केवल  राष्ट्र के  वित्त  के  प्रति

 बल्कि  साधारण  जनता  के  प्रति  भी  अ्रविचार  पूर्ण  रही  है  ।  मत  करारोपण  प्रस्तावों  के  द्वारा  वर्तमान

 राष्ट्रीय  संकट  का  ऐसा  उपयोग  करना  चाहते  हैं  कि  वह  चौथी  योजना  के  उद्योग  को  प्राप्त  कर  सके  ॥

 इस  नीति  से  मध्य  वर्गों  के  लोग  नष्ट  हो  जायेंगे  ।

 att  न०  ना०  कुरील  :  उपाध्यक्ष  2ERR  का  फिनांस  बिल  सदन  के  सामने

 प्रस्तुत है  ।  इसका  एक  विशेष  महत्व  है
 ।

 इस  का  विशेष  महत्व  एक  तो  इस  लिए  है
 कि

 यह  संकट-कालीनਂ
 स्थिति में  cae  किया  गया  है  ।  चीन  ने  हमारे  देश  पर  आक्रमण  किया  ,  देश  पर  संकट  राष्ट्र
 को  चुनौती  राष्ट्र  न ेउस  चुनौती  को  स्वीकार  तो  इस  के  लिए  विशाल  धनराशि  की

 दिखता  हुई  |  उस  को  फिनांस  मिनिस्टर  साहब  प्रौढ़  वित्त  मंत्रालय  ने  बड़ी  कुशलता  से  देश  की  अन्दर

 कौर  देश  के  बाहर  से  जुटाया  ।

 इस  बिल  का  महत्व  इस  लिए  भी  है  कि  हमारी  प्रमुख-पंच  वर्षीय  योजना  के  मध्य  काल  जो

 तीसरी  है  ,  यह  बिल  प्रस्तुत  है  ।  देश  में  बहुत  सी  बड़ी  बड़ी  योजनायें  प्रभी  wat  हैं  प्रौढ़  लिन  का  पुरा

 होना  देश  को  समृद्धिशाली  बनाने  के  लिए  अत्यन्त  प्रावइ्यक  है  ।  उस  के  लिए  भी  बड़ी  धनराशि  की

 इसका  पड़ेगी  |  देश  पर  संकट  कौर  नेताओं  के  पर  देश  जागा  ae  कोने  कोने  से  लोगों

 ने  पैसा  सोना  दिया  प्रौर  अपने  लड़के  फौज  में  दिये  |

 इस  देश  में  गरीबों  मजदूरों  का  जो  तबका  उस  ने  भी  दिल  खोल  कर  इस  में

 सहयोग  दिया  प्रौढ़  उस  के  बाद  उन  पर  जो  बोझ  पड़  रहा  चाहे  वह  कर  के  रूप  में  हो  ar  चाहे

 अझनिवायें बचत  योजना  के  रूप  में  उसको  भी  वे  सहर्ष  सहन  करने  को  तैयार  ह  |  परन्तु इस  के  साथ

 ही वे  सरकार से
 भी

 कुछ  चाहते हैं
 ।

 वे  सरकार  से  यह  चाहते  हैं  कि  जो  उनकी  गाढ़ी  कमाई  का  पैसा

 खून  पसीने  का  पैसा  उस  सदुपयोग  हो  कौर  वह  फिजूलखर्ची  में  न  जाये  ।  वे  यह  भी  चाहते  हैं  कि

 पटवारियों  से  लेकर  कचहरियों  तक  उन  की  जो  जाये  दिन  की  दिक्कतें  वे  भी  दूर  की  जायें  प्रौढ़  कम

 से  कम  इस  इमरजेंसी टाइम  में  तो  उन  को  इन  कठिनाइयों  से  राहत  तकावी  लेने  में  कौर  अन्य

 कार्यों  में  उन  को  जो  दिक्कतें  पेदा  ore  ह  कौर  अड़चनें  पड़ती  उन  को  दूर  किया  जाये  मोर  इस

 विषय  में  उन  को  सहूलियतें मिलें  ।

 इस  संकट  कालीन  स्थिति  में  जहां  देश  के  साधारण  लोगों  ने  इस  तरह  सरकार  का  हाथ

 वहां एक  तबके  जो  कि  धनी  तबका  कहलाता  भ्र पने  साधनों  के  हैसियत  के

 मुताबिक  ,  आगे  बढ़  कर  सुरक्षा-कार्यों  में  सरकार  की  मदद  नहीं  की  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  बिलकुल

 नहीं  लेकिन  हैसियत  के  मुता  बिक  नहीं  यही  नहीं  कि  उसने  आगे  बढ़  कर  हाथ  नहीं

 बल्कि  सरकार  ने  सुरक्षा  के  लिए  सा  wie  धन  जुटाने  के  लिए  जो  उचित  कदम  उस  वर्ग  ने  उन

 में  अड़चनें  भी  डालीं  ak  उन  प्रयत्नों  को  असफल  करने  के  लिए  तरह  तरह  के  उपाय  निकाले  ।  इनਂ

 बातों  पर  अ्रधघिक  घ्यान  देने  की  झ्रावइ्यकता  है  ।

 जहां  तक  प्लानिंग  का  संबंध  इस  देश  की-समूचे  देश  कीप्समृद्धिशाली  बनाने  के  लिए  योजनाओं

 के  द्वारा  देश  को  ऊंचा  उठाया  ना  रहा  है
 ।

 लेकिन  कहीं  कहीं
 तो

 प्लानिंग  के  संबंध  में  अधिक  काम  होता

 है  और  कहीं  कहीं  उस
 को

 इतनी  उपेक्षा  की  दृष्टि  से  देखा  जाता  है  कि  कुछ  क्षेत्र  बिलकुल  प्र विकसित

 रह  जाते  हैं  ।
 उत्तर  प्रदेश  की  मिसाल  मैँ  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  वहां  पर  यह  स्थिति  है  कि

 चाहे  उद्योग  घंटों  की  योजना के  विषय  में  शिक्षा  के  विषय  में  हो  या  किसी  अन्य  विकास  के  विषय

 में  वह  प्रदेश  पिछड़ता  चला  जा  रहा  है  तथा  दूसरे  प्रदेशों  के  मुकाबले  में  वहां  बहुत  कम  तरक्की

 दो  पायी  है  ।
 मेरे  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  दिक्षा  मंत्री  महोदय  ने  बताया  किਂ  वहां  प्राइमरी  स्टेज  के  लड़कों

 की
 लिन  की

 सम्य्र भ्र  से  ११  वर्ष  के  बीच  एनरोलमेंट  का  परसेंटेज ४५.  १  है  जो  कि  देश  में  सब  से
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 लोर्गट सब  से  कम  ११  से  १४  तक  १७  ४  परसेंट  है  कौर  १४  से  १७  तंक  ६  ४  परसेंट  है  ।

 इतना  बड़ा  जिस  की  आबादी  ग्न्य  सब  प्रदेशों  से  ज्यादा  इस  तरह  से  शिक्षा  के  विषय  में

 बिछड़ता  चला  यह  ठीक  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  प्रदेश  की  विशेष  घ्यान  देना

 चाहिये  अन्यथा  वह  ate  भी  पिछड़ता  चला  जायेगा  |

 मैं  जिस  क्षेत्र  से  कराता  हूं  ,  जिला  राय  ag  उत्तर  प्रदेश  में  है  ।  उत्तर  प्रदेश  बहुत  बड़ा

 प्रान्त है  ।  जब  कभी  उसके  लिए  प्लानिंग  की  बात  होती  है  तो  वह  पूर्वी  जिलों  का  नाम  ले  कर  होती  है

 या  फिर  पश्चिमी  जिलों  का  नाम  ले  कर  होती  दुर्भाग्य  से  राय  बरेली  ऐसा  जिला  है  जो  न  तो  पूर्वी

 जिलों  में  आता  है  न  ही  पश्चिमी  जिलों  में  उसकी  गणना  होती  है  ।  वहां  पर  न  तो  कोई  इंडस्ट्री
 ~  awe

 है  ग्रोवर  न  ही  अच्छी  सड़क ह  कौर  न  ही  उस  इलाके  का  कोई  डिवेलपेंमेंट  हुमा है  मैं  सरकार  HT  घ्यान

 इस  are  आ्रार्काषित  करता  हूं  कि  कम  से  कम  वहां  कोई  फैक्ट्री तो  वे  लगा दें  |  फतेहपुर जिले  झर  राय

 बरेली  जिले  के  बीच  में  गंगाजी  पड़ती  है  ।  दोनों  जिलों  को  मिलाने  का  राज  कोई  साधन  नहीं  है  ।

 इन  दोनों  जिलों  को  aa  मिला  दिया  जाये  गंगा  जी  पर  एक  पुल  बने  तो  कराने  जाने  के  साधन  हो

 सकते  एक  जिले  से  दूसरे  जिले  को  सामान  ले  जाय  कौर  लाया  जा  सकता  है  रोक  दोनों  जिले  इस

 तरह  से  विकसित हो  सकते  मैं  चाहता हुं  कि  इस  wie  रोका  विशेष  घ्यान  जाये  ।

 मद्य निषेध के  बारे  में  मैं  रब  एक  बात  कहना  चाहता  हुं
 ।

 उसकी  बहुत  चर्चा  यहां  हुई  है
 ।  कई

 माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  श्राम  तौर  से  सरकार  की  यह  मद्य निषेध  की  योजना  सफल  रही है  |
 उपाध्यक्ष  मैं  उस  जिले  से  भ्राता  हूं  जहां  यह  योजना  लागू  उस  वर्ग  से  भी  मैं  कराता हूं

 जिस  वर्ग  में  नदें  का  प्रयोग  खूब  होता  है  ।  मुझे  पता  है  कि  इससे  कितना  लाभ  हुआ  है  ।  पहले

 हरिजनों  में  कर  नशा  वालू  दादी  विवाह  में  कोई  भी

 प्रकार  का  जलसा  उस  में  सामूहिक रूप  में  लोग  नशा  किया  करते थे  ॥
 लेकिन  मायन ेध  योजना  लागू  होने

 के  बाद  ये
 सब  चाज  दूर  हुई  हैं  ।  प्राज  लोगों  ने  राहत  को  सांस

 लो है  ।  जो  लोग  इस  से  लाभ  उठाना  चाहते  नफा  कमाना  चाहते  है  वे  सरकार  के  इधर  उधर  इस

 बात  का  प्रचार  करते  हैं  कि  यह  सकाम  फेल  हो  गई  यह  योजना  सफल  हो  गई  सरकार  को

 इस
 को

 छोड़  देना  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  लोगों  के  भुलावे  में  सरकार  न  आये  ।  यह  aia

 लोगों  के  हित
 को

 योजना  है  कौर  इस  को  चालू  रखा  जाना  चाहिये  ।  उस  में  कुछ  कमियां  जिन

 को
 दूर  किया

 जा
 सकता  है  ।  मिसाल  के  तौर  पर  एक  यह  है  कि  किसी  प्रान्त  में  एक  जिले  में  बाप

 इस  को
 लागू  करते  हैं प्र ौर

 उस
 के  पड़ोस  में  दूसरे  जिले  में  लागू  नहीं  करते  हैं  तो  उस  में  दिक्कत  पैदा

 होतो  शासन  को  दृष्टि  से
 भो  गौर  दूसरे  तरीकों  से  भी  ।  इस  तरह  को  कमियों  को  दूर  किया  जाय  ।

 लेकिन  प्रोहिबिशन  को  स्थगित  न  किया  जाये  |  इस  को  Tae  लागू  रखा  जाय  ।

 योजना
 के

 सिलसिले  में  बहुत  कुछ  कार्य  हो  रहा  लेकिन  जिस  तरह  से  कार्य  होना
 उस  तरह  से  नहीं  हो  रहा  है  ।  यहां  से  पे  सा  प्रान्तों  में  जाता  है  लेकिन  जिस  तरह  से  उस  पसे  का  उपयोग

 होना  चाहिये  नहीं  होता  है
 ।

 काम  प्रेरित  छुट  जाते  रुपया  बहुत  सा  लैप्स  हो  जाता  है  लोगों  को

 दिक्कतें  होती  हैं  ।  जो  पैसा  यहां  से  दिया  जाता  जो  एड  यहां  से  उन  को  दो  जाती  उस  को  प्राप्त
 करने के  लिये  कितनों  बार  लोगों  को  दौड़ना  पड़ता  क्या  क्या  दिक्कतें  पेश  श्रोता हैं  इस  को  भी

 arg  को  देखना  चाहिये  और  उन  दिक्कतों  को  दूर करने  को  कोशिका  करने  चाहिये  |  वहां  पर  जो

 तभी  तक  समिति  उस  को  इन्हों ने  खत्म  कर  दिया है  ।  गरब  चला
 कस  में  पैसा  जाता  है  झर  वहां

 ब्लॉक्स  में
 भी  उस

 पेसे  का  सदुपयोग  नहीं  हो  पाता  है  ।  इस  का  भ  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  |  सरकार

 को  देखना  चाहिये
 कि

 जो  पेसा  यहां  से  जाता  है  हरिजनों  के  कार्य  के
 उस

 का  सदुपयोग  हो  ।
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 जो  तरह  को  एक  साथ  योजनायें  बना  दो  जाते  उस  से  पता  ar  नहीं  चलता  है  कि  कौन  सा

 योजना कहां  चालू  किसा  योजना  से  क्या  फायदा  होने  वाला  है  ।  कोई  एक  तरह  का  काम  ले  लिया
 जाना

 चाहिये  ताकि  कुछ  पता
 तो

 लगे
 कि

 कुछ  काम  हो  रहा  है
 ।

 भाप  के
 पास

 ब्लाक  एक अच्छों

 मदभरी  उस  मकानों  के  ज़रिये  से  श्राप  देखें  कि  किन  किन  गांवों  में  पौने  के  पानों  को

 दिक्कत  है  att  कम  से  कम  इस  को  दूर  करने  के  लिए  एक  अभियान  चला  दीजिये  ताकि  जगह  जगह

 कुएं  qs  जा  सकें  पौने  के  पानों  की  दिक्कत  टूर  हो  सके  |  इस  से  जगह  जगह  मुहल्लों  प्र  गांवों

 में  यह  दिक्कत  दूर  हो  सकती  है  |

 एक  सब  से  बड़ो  दिक्कत  जो  लोगों  को  वह  रहने  को  है  ।  घरों में  तग

 होतो  इतने  छोटे  छोटे  घर  होते  हैं  तौर  एसा  गन्दा  जगहों  पर  होते  हैं  कि  उन  में  रहना  लोग  मुनासिब

 नहीं  समझते  हैं  ।  जब  देश  प्राग  बढ़  रहा  देश  में  जागति  रहो  कौर  उन  के  भी  उन

 के भ  बच्चे पढ़  रहे  तो  वे  मनासिब नहीं  समझते हैं  कि  एस  गन्दी  जगहों  पर  वे  रहें  न  यह

 उचित  ही  है  ।  उन  को  गांवों  में  अ्रच्छी  जगह  मिलनों  चाहिये  घर  बनाने  के  लिए  ।  मैं  चाहता  हुं  कि

 इस  तरह  को  कोई  योजना  चालू  करें  कौर  देखें  चाहे  ब्लाक  मार  के  द्वारा  जिला

 स्तर  पर  के  द्वारा  कि  किन  किन  लोगों  को  रहने  को  दिक्कत  किन  किन  लोगों  के  पास

 रहने  के  लिए  घर  नहीं  है  ।  उन  को  घर  बनाने  के  लिए  कम  से  कब  सरकार  द्वारा  जगह

 तो  दो  जाये  ।

 नौकरियों  को  बात  है  ।  नौकरियों  में  कुछ  वग हैं  जिन  को  संरक्षण  प्राप्त

 fra  मदान  मिला  हुमा  है  ।  श्राम  तौर  से  वह  कोटा  पूरा  नहीं  होता  है  ।  खास  तौर  पर  जो  क्लास  है

 अर  क्लास  २  रि  नौकरियां  उन  में  तो  इन  का  संख्या  बहुत  हो  कम  दो  तीन  परसेंट  ही  है  ।  इस

 को  तरफ  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  कभी  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  मैं  ने  युवा  है  कि

 इंस्पैक्टर  का  चुनाव  हुआ  था  कौर  २५०  में  से  fag  पांच  हो  लिए  गए  ।  करो-कमों  इस  प्रकार

 छलांग  मार  देते  नौ  कोटा  पारा  नहीं  करते  ये  जगह  ऐसी  जिन  के  बारे  में  यह  नहीं  कहा

 जा  सकता  है  कि  उम्मीदवार  नहीं  मिलते  सुहेल  कैंडिडेट  नहीं  मिलते  हैं  ।  इन  में  भी  काफी  संख्या
 san

 में  पढ़े  लिखे  लोग  sate  सुहेल भों  फिर  भो और  कोटा  पुरा  नहीं  किया  जाता  है  ।  मैं  निवेदन

 करता  हुं  कि  इस  झोर  विशेष  ध्यान  दिया  जाये  ।

 श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  मैं  वित्त  विधायक  ar  समर्थन  करती  हुं  ।

 मैं  सरकार  का  धयान  नागा  समस्या  के  महत्व  को  कौर  दिलाना  चाहतों  हूं  विशेष  कर  जब

 कि  चैनों  हमारे लिए  खतरा  बने  हुए  हैं  ।  त्न  नागालैंड  पौर  उस  के  समीपवर्ती  क्षेत्रों  में  नई  गड़बड़

 हो  रही  है  ara  क  सहायता  करने  में  पाकिस्तानियों  का  चोरो  छतों  कार्यवाहियों  को  रोका

 जाये  ।  जो  लोग  स्वतंत्र  नागपाल  को मांग करते  उन  के  विरुद्ध  भो  कडा  कार्य वाह ों

 करनी  चाहिये  ।

 असाम  राज्य  एक  विकसित  कौर  पिछड़ा  gar  राज्य  है  ।  मिजो  पहाड़ो  जिला  बहुत  अधिक

 पिछड़ा  gat  है  ।  सरकार  को  gram  के  पहाड़ो  जिले  के  श्रमिक  और  औद्योगिक  विकास

 को  र  विशेष  ध्यान देना  चाहिये  ।  परिवहन ate  संचार  को  समस्या  का  विशेष  रुप  से  हल  ढ्ढनां

 चाहिये

 दोनों  झाकड़ी  के  समय  पाकिस्तानियों  द्वारा  को  गई  स्टीमर  हड़ताल  को  देखते  हुए  मिज़ो

 पहाड़ों  से
 बर्मा

 में  aaa  तक
 वर्मा

 के
 सहयोग

 से  एक  wer  वैकल्पिक
 परिवहन

 नहर  का  विरासत

 अ
 vat  संग्रंजी  में
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 ज्योत्सना  चन्दा

 करना  चाहिये  |  इस  मामले  को  जांच  करने  के  लिए  एक  उच्च  अ्रधिकार  प्राप्त  समिति  नियुक्त  की

 जानीं  चाहिये  |

 जिस  तरह  से  प्रतिरक्षा  मंत्री  ने  प्रतिरक्षा  की  मांगें  प्रस्तुत  की  मैं  उस  की  सराहना  करती

 हूं  ।  यदि  लोगों  को
 यह  यकीन  हो  कि  करों  की  पाई  पाई  प्रतिरक्षा  और  विकास  के  काम  में  लगाई

 जायेगी  तो  वे  शर  अधिक  कर  देने  में  भो  संकोच  नहीं  करेंगे  |

 रेलवे  मंत्री  ने  कहा  है  कि  आसाम  में  रेलवें  लाइन  के  दोनों  भ्रांत  घने  जंगलों को  हटा  दिया

 जायेगा ।  मेरा  सुझाव है  कि  यदि  साफ़ क  गई  जगह में  लोगों  को  बसाया  तो  सुरक्षा के  लिए

 बहुत  लाभदायक होगा  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  होम  गार्डों  को  शास्त्र  चलाने  का  प्रशिक्षण  दिया  जाये  ताकि

 वे  चोरी  हमले  को  स्थिति  में  प्रतिरक्षा  की  दूसरी  पंक्ति  का  काम  दे  सकें  ।

 श्री  कोया  मैं  वित्त  मंत्री  से  कहना  चाहूंगा  कि  विकास  wie  प्रतिरक्षा  के  लिये

 किये  गये  आवंटनों  को  बुद्धिमत्तापूर्ण  कौर  लाभदायक  तरीकों  से  खर्चे  किया  जाये  ।  राज्य  सरकारों  से

 भी  कहा  जाये  कि  वे  धन  का  उपयोग  अच्छों  तरह  करें  ।

 जिन॑  रियायतों
 के

 घोषणा  की  गई  वे  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।  मिट्टी  के  तेल  पर
 विशेष  रुप  से  रियायत  देनी  चाहिये  क्योंकि  इसे  सब  गरीब  लोग  इस्तेमाल  करते  हैं  ।

 इसी  तरह  श्रनिवायं  बचत  के  मामले  में  दी  गई  रियायतें  भी  पर्याप्त  नहीं  क्योंकि  गरीब

 आदमी  अब  भी  अपने  खर्च  पूरे  नहीं  कर  सकता  ॥

 मैं  वित्त  मंत्रों  का  ध्यान  बर्मा  से  खाने  वाले  लोगों  की  कठिनाइयों  की  झोर  भीं

 दिलाना  चाहता  क्योंकि  वित्त  मंत्रालय  ने  वहां  से  भारतीय  मुद्रा  लाने  पर  कुछ

 लगा  दिये  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सदन  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  काम  करेगा  |

 दंड  विधि  संशोधन  विधेयक

 1  श्रीमती |  लक्ष्मी  कान्ता  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  *

 भारतीय  दंड  विधि  संहिता  तथा  दंड  प्रक्रिया  १८९८  ७५ में भ्रग्नतर  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 भारतोय  दंड  विधि  संहिता  तथा  दंड  प्रक्रिया  Maks  में  अग्रेतर  सूदो धन

 करने  वाले  विधेयक  पर  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ॥

 श्रीमती
 ACAREACAT

 :  मैं  विधेयक  को

 इयादत
 करतीं  हूं  ।

 was  में



 SEEK २६  चल  १८८४  (  )

 चवन  aq  )  fayaa

 ३६८  का

 pat  हरि  विष्णु  कामत  :  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 भारत  के  संविधान  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने
 को  श्रीमती  दी  जाये  ।

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 भारत  के  संविधान  में  संशोधन  करने  वाले  विश्लेषक  को  पुरःस्थापित  करने

 को  अतिथि  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 fat  aft  विष्णु  कामत  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 Se  ane

 संविधान  fara

 अनुच्छेद  RYY-F  का  रखा  जाना  कौर  श्रनच्छेद  १६७  का  संशोधन )

 महोदय  :  अब  सदन  ५  अ्श्नल  १९६३  को  श्री  टॉक  पक्खोवाल  के  '  निम्न

 प्रस्ताव  पर  अग  विचार  करेगा

 कि  संविधान  में  भ्र प्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हज़र नवीस  मैं  विधेयक  के  प्रस्तावक

 ग्रामीणों  हूं  क्योंकि  इस  को  चर्चा  से  हम  संवैधानिक  ढांचे  के  कुछ  आधारों  क  जांच  कर  हैं  ।

 यह  आवश्यक  होता  है  कि  बुनियादी  बातों  की  अर  ध्यान  दिया  जाये  ग्रोवर  यह  देखाਂ  जायें

 कि  वे  oat  कायम  है  या  नहीं  ।

 हमारे  संविधान  को  पूर्व  धारणायें  क्या  हैं  ।  मैं  कहुंगा  कि  इस  के  चार  मुख्य  सिद्धान्त  हैं  ।

 पहला  सामान्य  दूसरा  भारत  सरकार  को  जिम्मेदारों  कि  देश  को  विदेशो  आक्रमण

 गम्भीर  आन्तरिक  अशान्ति  से  बचाया  विधानमंडल  के  प्रति  कार्यपालिका  का

 att
 चौथा  विधि  का  शासन  ।  मैंने  प्रस्तावक  के  भाषण  को  बड़े  ध्यान  से  सुना  है  ate  मैं  इस  निष्कर्ष

 पर  पहुंचा  हुं  कि  यह  विधेयक  इन  में  से  प्रत्येक  सिद्धान्त  को  भंग  करता है  ।

 केन्द्र  पौर  राज्यों  में  विधायिनी  कौर  कार्य  पालिका  दावा  का  विभाजन  शअ्तुन्छद  २१६  में  किया

 गया  है  ।  कुछ  शक्तियाँ
 संघ  सूची  में  कुछ  रा  ज्यों  की  सुची  में  श्रौरशे

 ष
 समवर्ती  सुची में

 ।  उस  विभाजन

 के  बाद हम  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  ७३  को लेत ेहैं  जिसमें कहा  गया  है  कि  केन्द्र की  काय  पालिका
 शक्ति

 विधायिनी  शाक्ति  के  समान है  ।  अनुच्छेद  १६२  को  देखने से  प्रतीत  होता है  कि  राज्य की  कार्यपालिका

 को  शक्तियाँ उन  विषयों पर  भी  हैं  जो  राज्यों  ate  विधान  मंडलों  की  विधायिनी  क्षमता  के  त्र न्तगं जि
 कराती  यह  शक्तियाँ  समवर्ती  सूची  में  दिये  गये  विषयों पर  भी  हैं  कौर  यह  दाक्तियाँ  निमित विधि

 के

 के  mal  है
 ।

 श्रीमत्
 यदि

 कोई  अभिव्यक्ति
 न  हो

 तो  शक्ति  राज्य  की  कार्यपालिका  के  हाथ  में
 रहती

 मूल  अंग्रेजी  में  |
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 है  ।  अन्यथा संसद  इसे  ग्रसने  हाथ  में  ले  सकती  यह  विधेयक  इस  योजना में  अन्तर  लाता  ।

 मैंने  कहा  है  कि  समवर्ती  सुची  में  दिये  गये  किसी  मामले  के  संबंध  काय  पालिका  शक्ति  तब  तक  राज्य

 के  हाथ  में  रहती  है  ,  जब  तंक  कि  संसद  इसे  वापस  न  ले  ले  ।  अनुच्छेद  १६२  के  ग्रन्तगं  संसद  विधि

 के  एक  साधारण  संशोधन  के  वह  शाक्ति  केन्द्रीय  कार्यपालिका  को  पुनः  दे  सकती  है  ।  इस  के  लिए

 संशोधन  में  संशोधन  करने  को  कई  झ्रावर्यकता  नहीं  ।

 फिर  हम  अ्रनच्छुद  eed  को  लेते  हैं  ।  मेरे  विचार  में  इसे  अत्यधिक  निर्धारित  नहीं  किया  गया  ।

 राष्ट्रपति  को  एक  अनुदेश  लेख  जारी  करना  होता  जिसमें  वे  प्रकट  करत ेहैं  कि  कौन  सी  चीज

 सम्मिलित  की  जानी  है  ग्रोवर  कौन  सी  छोड़  दी  जानी  है  ।  अर  वह  निदेश  सामान्य  या  विशिष्ठ  हो

 सकता  है  ।  उसके  किये  जाने  के  बाद  अनुदेश  लेख  जारी  किया  जाता  है  ।  इस  विधेयक  द्वारा  विशिष्ठ

 किये  जाने  वाले  नये  भ्रनुच्छेंद  १५४५  से  राज्यपालों  को  असीम  शक्तियाँ  देने  का  प्रयत्न  किया  जा  गया

 मैं  यह  मान  लेता हूं  कि  क्षेत्र  वही  है  जो  राज्य  की  कार्यपालिका  का  है  ।  इस  शक्ति  की  दिये  जाने

 के  बाद  उसे  लोगों  के  अपने  चने  हुए  प्रतिनिधियों  द्वारा  बनाई  गई  सारी  सरकार  को  एक  ATH

 कर  देने  का  स्वीकार  दिया  जा  रहा  है  ।  तीसरी  बात  यह  है  कि  यहं  विधान  मंडल  के  प्रति  उत्तरदायी

 नहीं  रहेगा  यह  खंड  ३  में  स्पष्ट  किया  गया है  ।

 परन्तुक  के  द्वारा  तरह  स्पष्ट  गया  है  कि  राष्ट्रपति  के  प्रति  उसका  क्या  उत्तरदायित्व  होगा  ।

 वहू  केवल  उन  को  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेगा  |  उस  के  प्राप्त  करने  के  बाद  राष्ट्रपति  क्या  करेंगे  यह

 कुछ  मालूम  नहीं  |  श्री  उन  चार  सिद्धांतों  को  लेते  जिन  का  मैं  ने  पहले  वर्णन  किया  पहली

 बात  यह  है  कि  हन  एक  ऐसा  प्राधिकार  स्थापित  कर  रहे  जो  कि  न  केन्द्र  के  प्रति

 दायी  होगा  |  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  ने  भी  यही  बात  कही  है  ।  राज्यपाल  केन्द्रीय  विधान  मंडल  के  प्रति

 उत्तरदायी  नहीं  होगा  कौर  इसके  बावजूद  कार्यवाही  कर  सकेगा  |  वह  केवल  राष्ट्रपति  को  एक  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करेगा  |  राष्ट्रपति  उस  पर  विचार  करने  के  बाद  यदि  ये  समझें  कि  संतोष  जनक  ढंग

 से  काम  नहीं  कर  तो  वे  उसको  हटा  सकते  हैं  ।  केवल  यही  कुछ  किया  जा  सकता  है  ।

 विधेयक  का  विचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव  करते  समय  माननीय  प्रस्तावक  ने  जिस  कार  विचार

 व्यक्त  किये  उन  से  मैंने  यही  समझा  कि  धारणा  न ट  है  कि  यदि  कोई  निर्वाचित  कार्यपालक  हो  जो

 उत्तरदायी  हो  तौर  जो  दबाव  मेंदा  सके  ।  परन्तु  यह  विशेष  व्यक्ति  गुणों  के  मूर्तिमान  ् अ्रादश  होंगे  शरर

 पक्ष  व्यक्तिगत  अभिर  रोक  किन्हीं  दोषों  के  शिकार  नहीं  परन्तु  उनका  चुनाव  इस  प्रकार

 होगा  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  उन  की  प्रशासनिक  कार्यवाही  का  समर्थन  करेगा  ।  कौर  यदि  इसे  किसी  का

 समन  प्राप्त  नहीं  होता  उन  ay  कार्यवाही  का  लेखा  माँगने  के  लिये  कोई  मंच  नहीं

 होगा ।

 मैंने  सदैव  यही  समझा  se  a  भी  समझता  हूं  कि  माननीय  प्रस्तावक  की  भी  यही  शिकायत

 है  कि  शक्ति  wee  कर  देती  है
 ।

 परन्तु  इस  का  स्वाभाविक  परिणाम  यह  है
 कि

 निर्बाध  शाक्ति

 भ्रष्ट कर  देती  है  |  इस  प्रकार  एक  कौर  तो  वहू  यह  कहते  हैं  कि  जो  शक्ति  निर्वाचित  मंत्रियों  को  संविधान

 द्वारा  दी  गई  है  उन  का  विधान  सभा  सेवा  जनिक  आलोचना
 के

 उत्तरदायी  होते  हुए  भी  काप्रयोग

 हो  सकता  झ्र  इसके  बावजूद
 भी  वह  समझते  हैं  कि  यदि  एक  अनुत्तरदायी  अधिकरण  बनाया  जाता

 है  तो  उस  शक्ति  अथवा  अधिकार  का  प्रयोग  अत्यघिक  उत्तरदायी  ढंग  से  किया  जायेगा  |  मैं  नहीं  समझ

 सका
 कि

 उनका  यह  अनुमान  किस  तक  पर  आाधारित  है
 ।

 परन्तु  इतिहास  में  हम  ऐश  नहीं  पाते  ।  हम

 ने  स्वेछावारी  शासकों  को  देखा  है
 ।

 क्योंकि  उन  पर  कोई  प्रतिबंध नहीं  कोई  निर्वाचित  प्रतिनिधि
 उनके  कार्यों  का  लेखा  नहीं  माँग  उन्हें  कप्तान  स्थिति  को  बनाये  रखने  के  लिये  किन्हीं  सभा  के
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 सदस्यों  की  भावनाओं  को  नहीं  देखना  इसलिए  वह  सभी  मामलों  में  उस  प्रकार  कार्यवाही  न हीं

 कर  सके  किस  प्रकार  जो  लोग  ठीक  समझते  हों  ।  उस  के  लिये  किन्हीं  बु  द्धि  मान  लोगों  का  समेत न  नहीं

 मिल  सका  ।

 इसलिये  उन  की  यह  धारणा  कि  प्रशासन  में  सुधार  लाने  के  लिये  कार्य  पालक  पर  प्रतिबंध  नहीं

 ह

 el
 होने

 चाहिएं  कौर  उसे  किसी  निर्वाचित  विधान  सभा  के  प्रति  उत्तरदायी  नहीं  होना  यह

 अब  देखिए  कि  खंड  ३  में  वह  कया  कहते  हैं  ।  मान  लीजिए  मंत्रिमंडल  द्वारा  एक  बार  एक  नीति य
 ले  लिया  जाता  है  ;  संविधान  के  pasa  १६७  केअनुसार  एक  उपबंध  है  कि  यदि  राज्यपाल  मंत्री  द्वारा

 की  गई  किसी  करे  वाही  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  करता  है  तो  उसे  यह  शक्ति  प्राप्त  है  कि  उस  का  वह  निर्देश

 एक  बार  फिर  मंत्री  मंडल  को  कर  सकता  है  ।  मंत्रिमंडल  में  उस  पर  विचार  किया  जायेगा  कौर  जो

 निर्णय तरह  चाहेंगे  लिया  जायेगा  ।  यहाँ  पर  माननीय  सदस्य  का  सुझाव  है  भ्रमणा  मंत्रिमंडल  द्वारा

 किसी  मामले  पर  निर्णय  लेने  के  बाद  उस  मामले  को  पुनर्विचार के  लिए  भेजा  जाय  ।'  वह  भागे  कहत

 हैं  कि  राज्यपाल  द्वारा  निर्दिष्ट  किसी  बात  पर  विचार  अथवा  पुर्नविचार र  के  पश्चात्  उस  मामले  को  फिर

 के  पास  भेजा  जायेगा  जो  अनुमति  दे  सकते  हैं  अथवा  अनुच्छेद  गए  के  खंड  २  के  अंतिम त

 स्वविवेक  से  काय  वाही  कर  सकते  हैं  प्रिया  के  निर्देश  के  लिये  उसे  रक्षित  रख  सकते

 है  ।

 मैं  नहीं  समझ  पाया  कि  इस  प्रकार  काय  कसे  हो  जायेगा  ।  यदि  ०७  स्वविवेक  से  कार्य  करने

 की  शाक्ति  उन्हें  प्रथम  खंड  के  अ्रन्तगंतਂ  प्राप्त  जब  वहू  स्वयं  निर्णय  लेने  में  सक्षम  है  जिसे  कार्यान्वित

 किया  जब  वह  tag  उस  बारे  में  निदेश  दे  सकेंगे  कि  किसी  विशेष  मामले  में  क्या  कार्यपालक

 कार्यवाही  की  तो  प्रस्तावित  श्रनच्छंद  १६७  द्वारा  किन  कृत्यों  के  पालन  का  विचार

 है  ।  क्योंकि  उन्हें  शक्ति  प्राप्त  है  ।  यदि  जिस  प्रकार  वह  चाहें  उस  प्रकार  हस्तक्षेप  करने  का  अधिकार

 पहले  ही  राष्ट्रपति  ने  उन्हं  दिया  च्  तो  मैं  नहीं  समझ  पाया  कि  राष्ट्रपति  से  श्रीजेश  प्राप्त  करने

 संबंधी  शक्ति  उन्हें  कयों  कर  दी  जाय  |  मैं  यह  नहीं  समझा  कि  दो  शक्तियाँ  किस  प्रक।'र  साथ  साथ  काम

 कर  सकेंगी  क्योंकि  वर्गीकरण  संबंधी  सुझाव  नहीं  दिया  गया  है  रोक  उन  दो  खंडों  में  उस  बात  का  भी

 संकेत  नहीं  है  कि  किस  वर्ग  के  मामलों  में  एक  अधिकार  का  प्रयोग  होगा  कौर  किस  वर्ग  के  मामलों  में

 दूसरे  अधिकार  का  प्रयोग  होगा  |

 मैं  पहली  प्रस्थापना  सभा  के  रा  यह  रखी  है  कि  भारत  का  सामान्य  प्रभाव  उसी

 प्रकार  होना  चहिये  जिस  प्रकार  हाल  ही  के  एक  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  के  सुयोग्य  न्यायपीठ

 ने  न्यायिक  श्रभिज्ञापन  में  बनने  रखा  है  ?  उस  मामले  में  एक  राज्य  की  शर  से  यह्  दावा  किया  गया  था

 कि  राज्य  को  सुपुर्द  किये  गये  किसी  मामले  में  राज्य  प्रभत्व  रखता  है  ।  उच्चतम  स्थानीय  ने  इस

 प्रस्थापना  को  पूर्ण  रूप  से  गलत  बताया  कौर इस  प्रकार  कहा  ।  मैं  उस  निर्णय  में  से  पढूंगा

 pat  पालीवाल  :  इस  में  कोई  इन्कार  नहीं  करता  ।

 pat  हज्र नवीस  :  यदि  ऐसा  है  तो  माननीय  प्रस्तावक  ने  अथवा  इस  प्राधिकरण

 को  राष्ट्रपति  को  अधीनस्थ  कयों  नहीं  बनाया  ?  यदि  ag  कहते  हैं  कि
 उस  का  उत्तर  यह  है

 कि  वह  अधिकार  राष्ट्रपति  से  प्राप्त  करता  है  तो  मैं  उन  से  सहमत  हुं  गा  |

 pat  पालीवाल  :  जी  हाँ  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 फ्री  हज़र नवीस  :  परन्तु  यहं  उत्तर  उचित  नहीं  है  क्योंकि  यह  दोनों  बातें  अलग  अलग  हैं  ।

 तक  राष्ट्रपति  उन्हें  अधिकार  न  दें  तब  तक  उन  के  पास  अधिकार  नहीं  परन्तु जब  राष्ट्रपति  ने

 उन्हें  अधिकार  दे  दिया  है  तो  उस  के  प्रयोग  का  तरीका  क

 श्री  पक्खोवाल  :  उस  पर  कायेवाही  की  सुचना  देनी  पड़ती  है  ।

 द  क
 नहीं है pat  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  केवल  रिपोर्ट  देने  का  यह  प्रथ  गह  ठ  कि  यदि

 पति  उस  से  सहमत  नहीं  होते  तो  उन्हें  उस  कार्यवाही  को  रह  करने  प्रथम  उस  का  करने

 का  अधिकार  है  ।

 फटी  पालीवाल  :  राष्ट्रपति  उन्हें  पद-च्युत  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  हज्र नवीस
 :

 मेरी  दुसरी  प्रस्थापना  सभा  के  विचारों  यह  है  कि  उस  समूचे  राज्य  क्षेत्र के

 faa  सब  मिला  कर  उत्तरदायित्व  भारत  सरकार  का  बाह्य  आक्रमण  प्रो  भीषण  श्रांत  रिक  गड़बड़

 बचाने  संबंधीਂ  उत्तरदायित्व  |  इसके  भ्रमित  रह  प्रादेशिक  स्वायत्तता  ea  रहेगी

 यह  रहनी भीਂ  चाहिये ।  मैं  डा०
 मा

 ०  श्री  श्रेणी  द्वारा  कहीं  गई  बातों  को  दोहराऊंगा नहीं  |  उन्होंने

 कहा  :  ara  प्रादेशिक  स्वायत्तता  को  wear  नहीं  समझते  कौर  यदि  श्राप  समझते  हैं  कि  यह

 met  साबित  नहीं  हुई  तो  श्राप  राज्यों  को  पुर्णतया  समाप्त करने  संबंधी  संशोधन  विधेयक
 लाने

 का  प्रयत्न  कर  सकते  हैं  ।  परन्तु  राज्यों  के  भ्रातृत्व  में  होते  हुये  उन  को  स्वायत्तता  में  हस्तक्षेप  करना

 संविधान  के  मूल  सिद्धांतों  को  चोट  पहुंचाने  का  कपटपूर्ण  श्रप्रत्यक्ष  प्रयास  यदि  राज  प्रादेशिक

 स्वायत्तता को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  तो  सीधे  ढंग  से  कहिये  ।  परन्तु  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  इस
 प्रकार  की  प्रस्थापना  का  कभी  स्वागत  नहीं  fear  जायगा  ।  इतने  विशाल  देश  में  जहां  विभिन्न

 भाषायें  हैं  हमारा  अनुभव है  कि  अपनी  तीव्रतम  इच्छा  के  बावजूद  भी  निर्धारित  विधान  संबंधी

 कार्य को  wt  समाप्त  नहीं कर  पाते  ।  श्री  कामत  ने  भीਂ  यहीं  शिकायत  की  |  हम  अ्रपने  विधान

 क्रम  को  उचित  प्रकार  नहीं  बनाते  ।  परन्तु  वास्तव  में  हमारे  पास  समय  की  कमी  है  ।  हमारे  उत्तरदायित्व

 इतने  हैं  कि  प्रत्येक दिन  हमें  काफीਂ  समय तक  बैठना  पड़ता  है  ।  यद्यपि  वर्ष  के  अ्रधिकंतर  भाग  में

 बैठकें  होती  हैं  फिर  भी  सभा  में  प्रस्तुत  प्रत्येक  विषय को  कौर  पर्याप्त  ध्यान  देना  कठिन है  कौर

 यदि  इस  के  अतिरिक्त  जो  कार्य  प्रत्येक  राज्य समय  के  अ्रन्दर  काय  समाप्त  नहीं  हो  सकता  |

 विधान सभा  द्वारा  किया  है  उसका  उत्तरदायित्व  भी  हम  पर  डाल  दिया  जाये  at  संसद

 क्या  ara  निबटा  सकती  है  इस  की  श्राप  कल्पना  कर  सकते हैं  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  कोई व्यक्ति

 जो  लोकतंत्रीय  sear  के  प्रभावपूर्ण  कार्य  करने  के  बारे  में  इच्छा क  हो  यह  कहने  का  साहस  करेगा

 कि  जिन  मामलों  को  अरब  राज्य  विधान  सभाश्रों  द्वारा  निबटाया  जाता  है  उन्हें संसद  द्वारा  निबटाया

 जाय  |  इस  बारे  में  इस  सभा  में  चर्चा  नहीं  हो  सकती  कि  एक  विशेष  नगर  समिति  में

 कितने  सदस्य  चाहियें  ।

 इस  देश  में  शताब्दियों  से  एकता  रही  है
 ।  सल्तनतें बनीं  कौर  समाप्त हुईं  परन्तु  बह  ह

 कायम रहा  है  ।  ज्यों  ज्यों  प्रौद्योगिक  एकीकरण  बढ़ता  जाता  है  हम  एक  दूसरे  के  भी  निकट

 झा  रहे  जब  एक  भाग  का  विद्युत्‌  ग्रिड  दूसरे  भाग  से  सम्बद्ध  हो  जाता  है  तो  देश  की  को

 क्षति  नहीं  पहुंचाई जा  सकती  |  अरत: ऐसा होना ऐसा  होना  आवश्यक है  ।

 जो  विषय  राज्य  विधान  सभाश्रों  को  दिये  गये  हैं  उन  को  अच्छा  तरह  केवल  उन्हीं  द्वारा

 निबटाया  जा  सकता  है  ।  उदाहरणों  श्राप  शिक्षा  को  लीजिये  ।  देश  के  प्रत्येक  भाग में  प्राथमिक

 मूल  अंग्रेजी  में



 २६  १८८५  (afaarat  विधेयक  क

 और
 सैक  डरी  शिक्षा  की  समस्या  उत्पन्न  होती  कया  माननीय

 प्रस्तावक  चाहते  हैं  कि  इस
 समस्या

 को  इस  सभा  द्वारा  निबटाया  जाये  ।

 कब  मैं  तीसरे  सुझाव की  चर्चा  करूंगा  जिसे  डा०  मा ०  श्री  ने  बहुत  प्रभावपूर्ण

 अर्थात्‌ , कि यह विधेयक कि  यह  विधेयक  लोकतंत्र के  विचार  के  प्रति  विद्रोह  है  ।  यदि  बाप  राज्यपाल  को  अनुत्तरदायी

 बना  देते  हैं  तो  श्राप  लोकतंत्रात्मक  प्रक्रिया  के  प्रति  झविर्वास  व्यक्त  करते  हैं  ।  जहां  तक

 मेरा  संबंध  है  कौर  इस  सरकार  का  संबंध  है  हम  संसदीय  उत्तरदायित्व  के  लिये  वचनबद्ध हैं  ।  चाहे

 हों  अथवा  केन्द्र  कार्यपालक  विधान  सभा  द्वारा  बनाई  गई  विधि  के  अनुसार  ही  अधिकार

 अह्द  करेगा  ।  वह  किसी  धन  को  व्यय  नहीं  करेगा  जब  तक  इस  के  लिये  विधान  सभा  मत  न  दे  ।

 मैं  दो  ्  पूवे  की  बात  स्मरण  कराऊंगा  |  एक  प्रश्न  उत्पन्न  हुसना  था
 कि

 क्या  एक  श्रध्यादेश्न

 झनुदान  दी  जा  सकती  है  ।  एक  विचार  यह  व्यक्त  किया  गया  कि  यह  भ्र ध्या देश  प्राधिकरण

 के  अनुसार  बनाई गई  विधि  होगी  ।  यह  कि  यह  भी  एक
 विधि

 होगी
 ।

 परन्तु  सरकार
 का

 यह  विचार था  कि  कोई  भी  विधि  जिस  के  द्वारा  सरकार को  धन  खां  करने की  शक्ति  प्राप्त

 हो  उसे  विधान  सभा  का  सेन  प्राप्त  होना  श्रावक है  ।  जब  तक  विधान  सभा  उस  धन

 के  लिये मत  न  कार्यपालक  उसे  प्राप्त  नहीं  कर  सकेगा  ।  यह  हमारे  राजनीतिक  जीवन  का  सिद्धांत

 है  शर  हम  उस  में  परिवहन  नहीं  चाहे  इसका  परिणाम  कुछ  भी  हो  |

 इसलिये हम  कहीं  पर  भी  किये  जाने  वाले  ऐसे  प्रयास का  विरोध  करेंगे  जिस  के  द्वारा  किसी

 प्राधिकरण  को  बनाने  का  यत्न  किया  जाय  जिसके  द्वारा  किसीਂ  दोस्ती को  प्रदान  करने  का

 किया  जिस  में  संसद  के  प्रति  उत्तरदायित्व न  हो

 प्रायः  एक  स्वतंत्र  व्यक्ति  को  नियुक्त  करने  संबंधी  चर्चा  की  जाती  है  ।  मैं  संविधान को

 हं  इसे  समझता  wt  निवेदन  करता  हं
 ।

 यदि  लोकतंत्र को  समुचित  रीति  से  कार्य

 करना  तो  प्रत्येक  प्राधिकरण  का  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  के  प्रति  उत्तरदायित्व  होना  आवश्यक

 है  ।  श्राप  न्यायपालिका  को  लीजिये ।  यह  पुर्णतः  स्वतंत्र  एक  बार  जो  जज  नियुक्त  किया  जाता

 है  उसे  एक  वायु तक  काय  करना  होता  है  ।  बह  सपुर्द  की  गई  उत्तदायित्वों  को भ्रमरहित

 पात  रहित ढंग  से  निबटाता परन्तु  इस  के  बावजूद  भी  कुछ  परिस्थितियों में  वह  सभा  के  मत  से

 हटाया जा  सकता  है  ।  इसी  प्रकार  निर्वाचन  आयुक्त  वह  स्वतंत्र  प्राधिकरण है  ।  परन्तु

 उसे  भीਂ  इस  प्रकार  हटाया  जा  सकता  है  ।  इसीਂ  प्रकार  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  भीं

 हटाया जा  सकता  है

 इसलिये  मैं  किसी  एसे  सुझाव  कि  किसी  ऐसे  प्राधिकरण  को  अस्तित्व  में  लाया  जाय  जो

 संसद  के  प्रति  उत्तरदायी न  में  प्रियंका से  देखता  हूं  a  अपनी  समूचीਂ  शक्ति  से  उस  का
 विरोध

 हुं
 ।

 इसी  सिद्धांत
 की

 बिना  पर  मैं  इस  विधायक  का
 विरोध

 करता  हूं
 ।

 संविधान में  विधि  के  शासन  संबंधी  सिद्धांत हैं  ।  अनुच्छेद  २५६  के  श्रन्तगंत  राज्य
 सरकारों  का  यह  उत्तरदायित्व  है  कि  वह  देखें  कि  राज्य  तथा  संसद  की  aaa  विधियों  का

 पालन  हो  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  तो  समीक्षा  पत्र  द्वारा  उस  अधिकार  के  प्रयोग  के  लिये  कहा

 ।  यदि  विधि  से  प्राप्त  शक्ति  से  अधिक  शक्ति  का  प्रयोग  किया  जाता  है  तो  निश्चय  उच्च

 न्यायालय  उस  पर  रोक  लगायेगा  ।  यहां  प्रस्तावित  भ्रनुच्छेद  gxyYa  के अ्रन्तगंत  हम  राष्ट्रपति

 को  भझ्रधिकार  देते  हैं  कि  ag  राज्यपाल  को  इतनी  शक्ति  प्रदान  कर  सकता  है  कि  वह  जेसे  चाहे

 जिस  प्रकार  चाहे  एक  भ्र धि कार  का  प्रयोग  कर  सकता  है  ।  इसमें  अधिकार की  परिभाषा  भी  नहीं  है

 उत्तरदायित्व  भी  नहीं  है  ।  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  यह  स्वीकृत  विधि  के  शासन  संबंधी  सिद्धांत
 के

 पूर्णरूप  से  प्रतिकूल  है  ।



 Sigo0o0  विधेयक  शुक्रवार  १९  अप्रेल  REqR --

 हज़र नवीस ]

 मैं  इस  विधेयक  के  पीछे जो  धारणा  कौर  भावनायें  हैं  उन्हें  समझता  हूं  ।  परन्तु  यदि  हम

 विंमान  स्थिति से  सन्तुष्ट  यदि  हम  व्तंमान  त्रुटियों को  हटाना  चाहते  हैं  तो  इसका  उपचार

 लोकतंत्रात्मक  संविधान  से  हाथ  धोना  नहीं  हमें  लोकतंत्रात्मक  संविधान॑  की  बनाये  रखना  है

 ताकि  यह  दिन  प्रतिदिन are  sear  हो ।  हमें उस  की  त्रुटियों को  देखना  कौर  उन्हें  दूर  करना

 हैं  ।  यही  लोकतंत्रात्मक  प्रक्रिया  का  सार  लोकतंत्रात्मक  पद्धति  के  कार्य  करते  हुये  हमें

 इसकी  त्रुटियों  का  पता  चलता  है  कौर  हम  निरन्तर  इस  में  सुधार  लाते  रहते  परम्परायें  बनाते

 रहते  fa उच्च  राजनीतिक  विचारों  का  विकास  कर  निर्णय  ही  एक  उच्च  राजनीतिक  स्तर

 पर  पहुंचते हैं  ।  मेरा  प्रन रोध  है  कि  इसका  उपचार  संविधान  को  समाप्त  करना  प्रिया

 निर्वाचित  प्रतिनिधियों  से  उत्तरदायित्व  हटा  लेना  न  हो  कर  यह  है  कि  उन  को  अधिक  अधिकार  दिये

 जायें ।  इस  प्रकार  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध करता  हूं  ।

 १  उपाध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  पालीवाल  |  ara  वह  केवल  ३  मिनट  लेंगे  |

 part  पालीवाल  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  विधेयक है  ।  मुझे  अधिक  समय  मिलना  चाहिये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  arg  इस  का  विरोध  कर  रहे  हैं  तो  श्राप  क्या  कहना  चाहते  हैं
 ?  झप

 दो  मिनट  कौर ले  लें  ।

 fait  पालीवाल  :  मैं  झपने  साननीय  मित्र  श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  के  संशोधन  का  समर्थन  करता

 क  ०  +  «  «+  «०»

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  मंत्री  किसी  संशोधन  को  स्वीकार  करते  हैं
 ?

 फंसी  हज़र नवीस  :  जी  नहीं  ।

 fat  पालीवाल  :  मुझे  aren  है  कि  सरकार  इस  पर  पुनर्विचार  करेगी

 जिस  प्रकार  सरकार  ने  इस  विधेयक  को  शझ्रस्वीकार करने  के  हेतु  तक  दिय ेहैं  उस  से  मुझे

 सन्तोष  नहीं  शुभ्रा  ।  मैं  चाहता  था  कि  यदि  इस  विधेयक  को  स्वीकार न  भीਂ  किया  जाय  फिर  भी

 भविष्य में  इस  मामले  पर  विचार  करने  का  श्रीनिवासन  दिया  जाना  चाहिये ari

 यह  कहना  कि  राज्यपाल  स्वेच्छाचारी  शासक  होगा  कौर  अनुत्तरदायी  गलत

 राज्यपाल  की  नियुक्ति  राष्ट्रपति  द्वारा  गृह  मंत्रालय  ् के परासझा  से  की  जाती है  इसलिये  वह  श्रपनी

 कार्यवाहियों  के  लिये  राष्ट्रपति  के  प्रति  ada  उत्तरदायी  होगा  कौर  गृह  मंत्रालय  भी  उनकी

 वासियों  पर  निगरानी  रख  सकता  है  क्योंकि  उसी  के  परामर्श  से  राज्यपाल  नियुक्त  किये  जाते

 यदि  वह  कोई  भ्रनुचित  कार्यवाही  करता  है  तो  उसे  सुधार  के  लिये  कहा
 जा

 सकता

 पत्नी  हज़र नवीस  :  किस  उपबन्ध  के  श्रन्तगंत  ?

 ya  पालीवाल  :  उसके  लिये  आप  संशोधन  का  सुझाव  दें  सकते  थे  ।  मैं  ऐसे  संशोधन  को

 स्वीकार  करने  ०५ क  भी  तयार हू

 इस  संशोधन  पर  एक  आपत्ति  यह  की  गई  हैं  कि  यह  हमारी  लोकतंत्रात्मक  व्यवस्था  अथवा

 राज्य  स्वायत्तता  के  विरुद्ध है  |  परन्तु  इस  तथ्य को  नहीं  भूलना  चाहिये  कि  राज्य  स्वायत्तता  एक
 ————————

 tra  wat  में



 २९  Qoay  संविधान  विधेयक  Si90? है

 सीमित  स्वायत्तता  sar  भारतवर्ष एक  संघ  नहीं  है  ।  यह  बात  यदि  हम  संविधान  तैयार  करते  समय

 जो  इस  संघ  बनाने  संबंधी  संशोधन  प्रस्तुत  किये  गये  थे  ate  जो  अस्वीकार किये  गये  थे  उन  से  भी

 विदित  होती  है  ।  उस  समय डा०  अम्बेडकर ने  भी  कहा  था  कि  जो  प्रशासन  की  सुविधा  की  afer  से

 देश  को  विभिन्न  राज्यों  में  विभक्त  किया  गया  है  परन्तु  वास्तव  में  यह  देश  खंड  है
 |

 यह  संघीय  संविधान  नहीं  है  इस  का  एक  प्रमाण  यह  है  कि  राज्य  संविधान  द्वारा  स्थापित

 किये  गये  वह  स्वतंत्र  नहीं  था  ।  इस  के  अतिरिक्त  हमारे  देश  में  ae  शक्तियां  केन्द्र

 को  प्राप्त  हैं  ।  संघीय  संविधान  के  अ्रनुसार  दो  प्रकार  की  नागरिकता  होती  राज्य  की  नागरिकता
 और  संघ  की  नागरिकता  ।  परन्तु  भारत  में  केवल  एक  ही  प्रकार  की  नागरिकता  है  ।  इसलिये  किसी

 दृष्टिकोण  से  भी  हमारा  संविधान  संघीय  नहीं  है  ।

 श्रनुन्छेद  १६३  के  भ्र तु सार  राज्यपाल  को  कुछ  स्वविवेक  शक्तियां दी  गई  हैं  ।  इसलिये  मैं

 संविधान  में  कोई  नया  तत्व  लाने  के  लिये  नहीं  कह  रहा  हुं  ।  भ्रनुच्छेद  २७१  के  भ्रनुसार  राष्ट्रपति

 बम्बई  के  बारे  में  राज्यपाल  के  लिये  किन्हीं  विशेष  उत्तरदायित्वों  का  उपबन्ध  कर  सकते  हैं  ।  मैं

 तो  केवल  यह  चाहता  हूं  कि  कुप्रशासन  को  रोकने  के  लिए  राज्यपाल  को  शक्तियां  देना  गृह  मंत्रालय
 के  स्वविवेक  पर  हो  ॥

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करेगी  कौर  नगर  अब  नहीं

 तो  भविष्य  में  निश्चय  ही  उसे  इस  प्रकार  का  विधेयक  लाना  पड़ेगा  ।  गेर-सरकारी पक्ष  की  सभी

 बातों  को  गलत  नहीं  समझा  जाना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  are  चाहते  हैं  कि  इस  प्रस्ताव  को  पथ  के  मतदान  के  लिये  रखा

 जाय
 ?

 feat  पालीवाल
 :

 मुझे  इसे  वापिस  लेना  ही  पड़ेगा  कोई  चारा  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय :  दो  संशोधन  हैं  ।  एक  संशोधन  श्री  सिद्ध स्वर  प्रसाद  है  ।  वह  उपस्थित

 श्री  पालीवाल
 :

 मैं  ने  संशोधन  को  पहले  ही  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 Poorer  महोदय
 :

 फिर  भी  मुझे  इसे  मतदान  के  लिये  रखना  है
 ।

 श्राप  इसे  स्वीकार फर

 हैं  परन्तु  सभा  इसे  स्वीकार  कर  सकती  है  ।  मैं  aa  श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  के  संशोधन  को

 संभा  के  मतदान  के  लिये  रखूंगा  |

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  ईस्वी  कृत

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 दूसरा  संशोधन  अवरुद्ध है
 ।

 क्या  श्री  पालीवाल  को  अपना  विधेयक  वापिस  लेने  के  लिये  सभा  की  अनुमति  है
 ?

 fee  माननीय  जी  हां  ।

 सभा  को  अनुमति  वापिस  लिया  गया  ।

 sat में मूल
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 खान  संशोधन  fara

 १२,  ६४,  ६६,  ६७,  ७०,  लग  शर  ७३  का

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सभा  खान  विधेयक  पर  चर्चा  प्रारम्भ  करेगी  ।

 स०  च०  सामन्त |

 att  स०  do  सामन्त  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 खान  geass  में  भ्र प्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाये  प

 मैं  खान  १९४५२  की  धारा  १२,  ६४,  ६६,  ६७,  ७०,  श्र ७३
 ७३  में

 संशोधन

 करना  चाहता  हूं  ।  न्यायालयों  ने  इस  श्री  नियम  के  अन्तर्गत  खाने  वाले  के  विथ  में  उदार

 दृष्टिकोण  अपनाया  है  ।  इसलिये  न्यूनतम  दण्ड  निर्धारित  करने  के  लिये  यह  उपबन्ध  किये  जा  रहे

 हैं  ।

 सरोजिनी  महिषी  पीठासीन  हुईं  ।  ]

 मैं  धारा  १२  का  भी  संशोधन  करना  चाहता  हूं  जिस  से  खान
 बो  की

 aos  वर्ष  में  कम  से
 कम

 दो

 बार हो  सकें  ।

 RENE  में  श्री  नन्दा  ने  इस  अधिनियम  के  संशोधन  प्रस्तुत  किये  थे  ।  उस  समय  सदस्यों  ने

 दण्ड
 की

 मात्रा  बढ़ाने  का  तीब्र  विरो  किया  था
 ।

 किन्तु  वह  अपने  दृष्टिकोण  पर  अडिग  रहे
 |

 की
 बात  थी

 कि  उस
 समय  दण्ड  की  मात्रा  को  बढ़ा  कर  दुगुना  अथवा  तिगुना  करने  का  प्रस्ताव  था

 |

 किन्तु  उन्हों  ने  विभिन्न
 केक

 प्रस्तुत
 कर

 के  अपने  प्रस्तावों  का  झौचित्य  सिद्ध  करने  का  प्रयत्न  किया
 ।

 उन  सब  का  सारांश  यह  था  कि  श्रधघिनियम  के  बिन  wa  तकਂ  किये  गये  श्रर्थदण्डों  की  मात्रा  प्रख्यात

 कम  है
 कौर  इस  प्रकार  इस  भ्र धि नियम  के  प्रभाव  को  और  इस  उद्योग  में  काम  करने  वाले  तमंचा  रियों

 के  खतरों  के  गंभीर  स्वरूप  को  देखते  हुए  दण्ड
 की

 मात्रा  में  वृद्धि  करने
 की  आवश्यकता

 मंत्री  महोदय  ने  यह  भी  कहा  कि  कंद  की  सजा
 किसी  भी

 मालिक  अथवा  प्रबन्ध  को  नहीं
 दी

 गई
 ।

 इस  प्रकार  यदि  स्थिति  में  सुधार  होने  के  लक्षण  दिखलाई  नहीं  देते  तो  फिर  सरकार  का  ही  यह  शक तब न्य

 हो  जाता  है
 कि

 ag  इस  विषय  में  कुछ  करे  ।  इसलिए  मैंने  weave  अथवा  कंद  की  न्यूनतम  सीमा

 निर्धारित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  किया  हैं  ।  इस  विषय  में  केवल  एक  रुपये  का  जुर्माना  कर  देना  पर्याप्त

 नहीं  होगा  जैसाकि  अक्सर  किया  गंया  है  ।
 खान  में  काम  करने  वाले  मजदूर  का  जीवन  कितने  संकट

 में  रहता  है  ?  तब  यदि  कोई  मालिक  अथवा  प्रबन्धक  ऐसे  नियमों  या  विनियमों  का  उल्लंघन

 जिन  मजदूरों  के  जीवन  की  रक्षा  की  जा  सकती  तो  क्या  एक  रुपये  का  जुर्माना  पर्याप्त  होगा
 ?

 इसलिये  न्यूनतम  दण्ड  निर्धारित  कर  देना  हमारा  कत्तव्य  हो  जाता  है  |

 गर-सरकारी  सदस्यों  द्वारा  प्रस्तावित  विधेयक  में  यदि  कोई  त्रुटियां  at  तो  सरकार  को

 चाहिये  कि  उन्हें  दूर  करे  ।  सरकार  को  पहले  ही  देख  लेना  चाहिये  फि  विधेयक  में  कौन  सी  त्रुटियां

 हैं  ।

 सन्‌  2EXE  में  जब  इस  विधेयक  पर  चर्चा  हो  रही  थी  तब  मैं  इस  के  दण्ड  सम्बन्धी  उपबन्धों

 खान-मजदूरों  को  प्रशिक्षण  देने से  सहमत  नहीं
 था

 मेरा  विचार  था  कि  इन
 उपबन्धों

 के  साथ  ही
 लए

 paper  शंत्रेजी  में
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 की  व्यवस्था भी  की  जिस  से  वह  अपने  ग्रुप  को  दुर्घटना  से  बचा  सके  ।  मैं  जानना  चाहूंगा कि
 उस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  गया  है

 ?

 उस  समय  श्री  हरविन्द  घोषाल  ने  कहा  था  कि  श्रम  मंत्री  के  कथन  के  Tat  €०  प्रतिशत

 मामलों  में  दण्डाधीश  बहुत  हलकी  सजा  देते  हैं
 ।

 मंत्री  महोदय  ने  इस  बात  का  खंडन  नहीं  किया

 जब  यह  तथ्य  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  तब  हमारे  लिये  यह  श्रावंदयक  हो  जाता  है  कि  न्यूनतम

 दण्ड  निर्धारित करें  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  यह  प्राप़्ति  भी  कर  सकते  हैं  कि  इस  में  विधि  सम्बन्धी  कुछ  कठिनाइयां  हैं

 न्यूनतम  दण्ड  निर्धारित  कर  के  हम  दण्डाघीशों  की  शक्तियों  में  हस्तक्षेप  करेंगे  ।  किन्तु उन  से  मेरा

 निवेदन  है  कि  जब  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  से  उन  की  शक्तियां  नियंत्रित  होतीं  तो

 फिर  न्यूनतम  सीमा  निर्धारित करने  से  किस  प्रकार हो  जायेंगी  ।  मैं  ने  कई  ग्रीनिच पढ़े  हज़ार  उन

 सब  में  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  ।  मंत्री  महोदय  विधि  मंत्रालय  से  परामर्श  कर  के  इन

 प्रस्तावों को  स्वीकार  कर  लें  MAA  भ्र पनी  कठिनाइयां हमें  बतायें  |

 मेरा  दूसरा  संशोधन  खान  बोले  के  सम्बन्ध  में  है  ।  धारा  १२  के  शरीन  एक  खान  बोड़े  की

 स्थापना की  गई  है  ;  किन्तु एक  वर्ष
 इस

 की
 बैठक

 होती
 है  और

 अगले  वर्ष  नहीं
 होती  ।  इसलिये

 मैं  ने  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  कि  व्  में  २  बार  बैठकें  की  जायें  |

 यह  भी  हास्यास्पद है  कि
 प्रबन्धक

 को  दण्ड  दिया  है  कौर  मालिक  बच  जाते  हैं  ।  वह

 प्रबन्ध  कों  को  काफी  वेतन  देते  इसलिये वह  का  उत्तरदायित्व अपने  ऊपर  ले  लेते  हैं  इसलिये

 हमें  बीच  के  व्यक्तियों  को  ger  देना  चाहिये  केवल  मालिका  मजदूर  रहें  से

 वापस  के  सम्बन्धों  में  सुधार  होगा  ate  दुर्घटनायें  कम  होंगी  ।

 सभापति  महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत

 ख़ान
 ZEXR  में  अग्रेतर  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाये  गठ

 fait  स०  Mo  बनर्जी
 :

 मैं  विषयक  का  समर्थन
 करता  हू ंdiag  संशोधन  उनके

 चिना कुरी  खान  दुर्घटना  के  अ्रपने  same
 पर

 श्रंगारित  है  ।  मुझे  1:11  है  कि  इसे  स्वीकार कर कर

 लिया  जायेगा  ।  यदि  इस  दुर्घटनायें  बिलकुल  समाप्त  नਂ  हुईं  तो  भी  कम  अ्रवव्य हो

 जायेंगी  |

 अज  श्रम  उपमंत्री  ने  कहा  था  कि  रानीगंज  क्षेत्र  की  खानों  जबकि एक  विशेष  खान  में

 सुरक्षा  सप्ताहों  मनाया  जा  रहा  दो  दुर्घटनायें  हुई
 दो

 मजदूरों  की  मृत्यु  हो  गई
 ।

 इस  के

 पहले  बलिहारी  खान  में  हुई  एक  दुर्घटना  में  ६  मजदूरों की  मृत्यु  हुई  थी
 ।

 श्राप  हमारी  भावनाओं

 क  लगाइये
 ।

 जगा इं चय  की  बात  है  कि  सुरक्षा  पप् ता हूं  मनाते  समय  ही  दुर्घटनायें  हुई
 ।

 यह  तो

 केवल  उदाहरण  ही  हैं  ।  उचित  विशेष  किये  जाने  पर  पता  चलेगा  कि  इन  खानों  में  बड़ी  शरर

 छोटी  दुर्घटनाओं
 में

 वृद्धि  हो  रही  है
 ।

 धनबाद  क्षेत्र  में  ही
 ७-८

 दिन  में  ५  दुर्घटनायें  हुई
 ।

 आपातकाल में  प्रधान  मंत्री  के  आह्वान  पर  मजदूरों  ने  अधिक  उत्पादन  आरम्भ  कर  दिया
 |

 मालिकों  ने  श्रम  मंत्रालय  के  उदास  रुख  को  देख  कर  उन  से  श्रमिक  काम  लेना  प्रारम्भ

 कर  दिया
 ।  उन्हों

 ने  awa  किया  तो  उन्हें  निकालने  की  TAH!

 दी  गई
 —

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 |  श्री
 स०  ato  बनर्जी  |

 भा लिक गण  सरकार  से  मूल्य  बढ़ाने  कीं  प्रार्थना  करते  हैं
 ।

 सभा  में  कई  बार  मुझ  से  कहा  गया

 है  कि  मूल्यों  को  बढ़ाते  समय  मजदूरों  की  मजूरी  बढ़ाने
 ञ्

 भी  ध्यान  रखा  जाता  है
 ।

 किन्तु
 मालिक

 किसी  भी  करार  का  ध्यान  नवदीं  रखते  यह  बातें  रोकने  के  लिये  दण्ड  सम्बन्धी  खण्ड  में  सुधार
 करने

 की  आवश्यकता  है  माननीय  सदस्य  ने  झपने  संशोधनों  में  न्यूनतम  दण्ड  निर्धारित  करने  का  उपबंध

 रखा है

 उन  का  एक  संशोधन  यह  भी  हैं  कि  खान  बोर्ड  की  ध. ि  वर्ष  में  कम  से  कम  दो  बार  हों  ।  कभी

 कमीं  गणपूर्ति  नहीं  होने  से  बैठकें  नहीं  होतीं  ।  इसलिए  उन  का  सुझाव  है  कि  यदि  गणपूर्ति  न  हो  तो  सारे

 का  निर्णय  उपस्थित  व्यक्तियों  के  बहुमत  से  होगा  |

 इस  बोर्ड  में  प्रतिनिधि  होते  हैं
 ।

 मजदूरों  के  प्रतिनिधि  भी  होते  हैं
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस

 समय  मजदूरों  के  कितने  प्रतिनिधि  इस  बोड़ें  में  हैं  ।

 झ्रापात  काल  की  श्राप  लेकर  इस  समय  मालिक  कोई  समझौता  करने के  लिये  तैयार  नहीं  है  ।

 इससे  असंतोष  फेल  रहा  है  कौर  दुर्घटनाओं  में  वृद्धि  हो  रही  है  यदि  उचित  कायंवाही ast  की  गई

 तो  are भी  दुर्घटनायें हो  सकती  हैं  1

 सभापति  महोदय
 :

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य
 ।

 sot  मुहम्मद  इलियास  मैं  बोलना  चाहता  था  ।  श्री  दीनेन  भट्टाचार्य ने  भाषण

 देने  के  लिये  मेरा  नाम  भेजा  था

 मैं  यह  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  लिए  श्री  सामन्त  को  बधाई  देता  ह  ।  मुझे  खान  मजदूरों की  स्थिति

 के  विषय  में  कहने  कीਂ  श्रावस्यकता  क्योंकि  माननीय  मंत्री  उस  क्षेत्र  से  संबंधित  होने  के  कारण

 ar  खान  मजदूरों  के  कामिक  संघ  के  अनुभवी  नेता  होने  के  काफी  कुछ  जानते होंगे  ।  किन्तु

 दूसरे  देशों  में  खान  मजदूरों  की  स्थिति  aga  weet  है  ।  मैं  हाल  ही  चेकोस्लोवाकिया  गया  था  ।  वहां

 मैंने  देखा  कि  दुर्घटनायें  के  प्रति  अधिका  री गण  अत्यन्त  सके  रहते  हैं  कौर  दुर्घटनायें  कदाचित  ही  हो

 पाती  हैं  ।  वहां  पर  खान  मजदूरों  को  मंत्री  से  भी  alas  वेतन  मिलता  है  ।  प्रौढ़  हमारे  खान

 मजदूरों  की  स्थिति  तो  सर्व  विदित  है  ही  ।

 खान  मालिक  सुरक्षा  उपायों  पर  ध्यान  नहीं  देते  ।  यदि  मैंने  विधेयक  का  रूप  तयार  किया  होता
 तो

 में  नियोक्ताओं  के  लिये  प्रतीक  कड़े  दण्ड  का  उपबन्ध  क्योंकि  वह  सैकड़ों  खान-मजदूरों  की

 मृत्य के  लिय  उत्तरदायी  हूँ
 ।

 किन्तु  प्रस्तुत  संशोधन  में  मेरे  माननीय  मित्र  ने  उदार  दृष्टिकोण

 अपनाया हूं  ।  मुझे  wren  है  कि  इसे  स्वीकार  कर  लिया  जायेगा  ।

 ara  निरीक्षालय  के  सम्बंध  में  सैकड़ों  शिकायतें  सरकार  के  पास  ort  हैं  ।

 श्रिया  महोदय  पीठासीन

 निरीक्षकों  खानों  का  निरीक्षण  करके  अपने  कार्यालय  में  लौट  are  नियुक्तियां  से  कुछ  वार्ता

 करते  हैं  ate  फिर  यह  जानते  हुये
 भी  कि

 भयानक  दुर्घटना  होने  वाली  चुप  हो  कर  बैठ  जाते  हैं  ।

 इसलिये  निरीक्षण  की  कार्य  पद्धति  में  सुधार  करने  के  लिये  कुछ  झावइ्यक  कदम  उठाये  जाने  चाहियें  ।

 fia  di
 में
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 साथ  ही  मैं  यह  भी  जानना  चाहुंगा  कि  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिये  गवेषणा  के  सम्बंध  में

 कौन  से  कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 बोर्ड  में  मजदूरों  के  प्रतिनिधि  होने  के  सम्बंध  में  प्रीमियम  में  उपबन्ध  हैं
 ।

 किन्तु  कभी  कभी

 संघों  की  परस्पर  प्रतिस्पर्धा  इस  मार्ग  में  एक  रुकावट  बन  जाती  है  ।  इसलिये  वास्तविक  प्रतिनिधि

 बोर्ड  में  नहीं  लिये  जाते  |  मंत्री  महोदय  को  चाहिये  कि  इस  प्रतिस्पर्द्धा  को  रोकने  के  लिये  उचित  उपाय

 करें  ।

 पं श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  :  श्री  भट्टाचायं  ने  जिस  भावोद्रेक  के  साथ  विधेयक  को

 प्रस्तुत  किया  उससे  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  वह  इस  विधेयक  को
 ward

 आवश्यक  समझते  थे  ।  इस

 विधेयक  के  उपबन्धों  से  अधिनियम  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  इसलिये  इन्हें  स्वीकार  कर  लिया

 चाहिये  ।

 उन्होंने  हर  स्थिति  में  न्यूनतम  दण्ड  निर्धारित  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  वह  उनकी

 मजदूरों  की  कठिनाइयों  अदि  से  अच्छी  तरह  परिचित  हैं  ।  इसलिये  उन्होंने  श्रवद्य  ही

 यह  अ्रनुभव  किया  होगा  कि  जिस  रूप  में  न्यायालयों  द्वारा  खान-विधि  का  पालन  किया  जाता  वह

 उस  बात  को  नहीं  रोक  सकता  जिसे  रोकने  का  प्रभिषाय  क्योंकि  दण्ड  की  मात्रा  कम  होने  के  कारण

 वह  उस  को  दुबारा  करने  में  नहीं  हिचकिचाते
 ।

 धारा  ७३  के  संशोधन  में  उन्होंने  न्यूनतम

 AY  दण्ड  की  व्यवस्था  नहीं  की  है  ।  उसे  वहां  भीਂ  प्राय  स्थानों  के  समान  न्यू  नतम  दण्ड  ३००

 जोड़  दिया  जाये  ।

 घारा  १२  का  संशोधन  करके  खान  की  बसव  व्यै  में  कम  से  कम  २  बार  करने  का  प्रस्ताव

 उन्होंने  रखा  है  ।  मुझे  पता  नहीं  कि  इस  ats  का  कार्य  क्या  है  ।  किन्तु  उन्होंने  यह  उपबन्ध  रखा  है  कि

 गणपति  न  होने  पर  उपस्थित  ब्यक्ति  ही  बहुमत  द्वारा  मामलों  पर  विचार  करें  इस  का  यह  अभिप्राय

 है  कि  जब  बैठक  हो  तो  वह  बिना
 कोई  कार्य  के  गणपूर्ति

 न
 होने  के  स्थगित  न  की  जाय

 इसे  भी  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये  ।

 पानी  काशीनाथ पांडे
 :

 इस  विधेयक  का  प्रयोजन  न्याय युक्त  है  ।  खानों  में  गम्भीर

 दुर्घटनायें  होती  हैं  ।  इससे  यह  सिद्ध  होता  है  कि  वर्तमान  अधिनियम  ऐसीਂ  दुर्घटनाश्रों  को  रोकने  में

 सम  नहीं
 ।

 दुर्घटनायें  रोकने  के  लिये  कारगर  उपाय  अपनाने
 की

 श्रावश्यकता  है
 ।

 मजदूरों  को  भूमि

 के  गर्भ  में  काम  करना  पड़ता  है  ।  हर  पग  पर  उन्हें  खतरे  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  इसलिये  उनके

 हितों  कौर  उनके  जीवन  की  रक्षा  के  लिये  उन
 की

 प्रतीक  सुरक्षा
 की

 झावश्यकंता  है  ।  यदि  प्रस्तुत

 विधेयक  स्वीकार  नहीं  किया  जाता  तो  अधिनियम  का  पालन  इस  ढंग  से  किया  जाना  चाहिये  कि

 मजदूरों  के  हितों  कीਂ  रक्षा  की  जा  सके
 ।  कभी  कभी  २०-४०  मजदूरों की  मृत्यु  हो  जाती  है  ।  कभी  कभी

 ऊपर  की  छतें  टूट  जाती  हैं  ।  इस  विषय  में  कुछ  किया  जाना  चाहिये  ।  यदि  किसी  तरह  इसे  स्वीकार

 नहीं  किया  जा  सके
 तो

 सरकार  को  चाहिये
 कि

 स्वयं  एक  व्यापक  संशोधन  प्रस्तुत  जिसमें  इस
 विधेयक  के  प्रयोजन  भी  श्रन्तविष्ट  ।

 1  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  to  कि०  मालवीय )  अ्रध्यक्ष

 दो  प्रकार  की  समस्याओं  के  कारण  श्री  सामन्त  खान  अधिनियम  में  संशोधन  करना  चाहते  हैं  ।  कुछ

 कठिनाइयों  तो  उन्हें  कॉम  प्रणाली  में  दृष्टिगत  होती  हैं  शरर  कुछ  वह  धारा  १२  में  एक  संशोधन को

 चाहते
 हैं

 ।
 इन  संशोधनों  पर  मैं  बाद  में  बोलूंगा  जो  मुख्यतया  दण्ड  से  संबंधित  हैं  वह  चाहते ह

 Ta  wit  में
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 र०  कि०  मालवीय  |

 हैं  कि  न्यूनतम  सीमा  निर्धारित कर  दी  जाये  ।  वह  भूल  गये  हैं  कि  अधिनियम  के  साथ  साथ

 कुछ  ऐसे  नियम  wt  हैं  जिनमें  वह  सारे  उपबन्ध  निहित  हैं  जो  वह  धारा  १२  के  संशोधन से  चाहते  हैं  ।

 मैं  पहले  बारी  बारी  से  एक  एक  खंड  पर  बोलूंगा  कौर  यह  स्पष्ट  करने  का  प्रयत्न  करूंगा  कि  वह

 सारे  उपबन्ध  जो  वह  संशोधनों  के  द्वारा  जोड़ना  चाहते  पहले  से  ही  नियमों  में  निहित  हैं  प्रौढ़  किसी

 मात्रा  तक  यह  अधिक  भ्रच्छे  रूप  में  निहित  हैं  कौर  अधिक  राहत  का  उपबन्ध  करते  हैं
 ।

 मैं  सभा  का

 ध्यान  अधिनियम के  अध्याय  २  के  अधीन  नियमों  कीਂ  ae  आक्षित  करता  जो  खान  बों  के  सम्बंध

 में  है उपखंड  में  उन्होंने  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  अधिनियम  के  अधीन  बनाये  गये  प्रत्येक

 की  बैठकें  वर्ष  में  कम  से  कम  दो  बार  होंगी  ।”  खान  अधिनियम के  नियम  ११  में  यह  दिया  गया  है

 द्वारा  नियुक्त  समय  स्थानों  पर  बों  कीਂ  बैठकें

 इसलिये वर्ष  में  होंने  वाली  ठकों  की  संख्या  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  किन्तु  वह  नियंत्रित

 करके  इस  संख्या  को  दो  कर  देना  चाहते  हैं  |

 at  स०
 चं०  सामन्त  :

 कम  से  कम  दो  ।

 fat र्‌०  कि०  मालवीय
 :

 तब  उन  की  श्रावश्यकताओओं  की  पूर्ति  हो  जाती  है  ।  बैठकों  की  संख्या

 अधिक  भी  हो  सकती  है  ।  यह  सभापति  को  पूर्ण  अवसर  देता  है  कि  वह  वर्ष  में  कितनी  ही  बैठकें

 fart  स०  चं०  सामन्त  :  किन्तु  फिर  भी  बैठक  नहीं  होती  ।  इसीलिए  मैंने  संशोधन रखा  है

 कि  कम  से  कम  दो  बठक  हों  |

 fait To  कि०  मालवीय  :
 इसके  उप-खंड  में  उन्होंने यह  प्रस्ताव  किया  है

 किं

 अथवा  उनकी  उपस्थिति  में  उनके  द्वारा  चुना  gar  कोई  व्यक्ति  खान  की

 बैठक  की  झ्रध्यक्षता  करेगाਂ  |

 मैं  खान  नियमों के  नियम  १३  की  कौर  उन  का  ध्यान  ग्रा कर्षित  जिसमें  यह  कहा  गया

 है  कि

 प्रत्येक  ऐसी  बैठक  की  भ्रध्यक्षता  करेगा  जिसमें  वह  उपस्थित  है  ।  यदि

 सभापति  किसी  don  से  अनुपस्थित  हों  तो  प्रस्तुत  सदस्य  बैठक  की  अध्यक्षता  के  लिये  aaa

 में  से  किसी  सदस्य  का  निर्वाचन  करेंगे  ak  इस  तरह  निर्वाचित  सदस्य  बैठक  में  सभापति

 की  सारी  शक्तियों  प्रयोग  करेगाਂ  ।

 डा०  Ato  ato
 :

 बैठक  का  आयोजन  कौन  करेगा  ?

 fat  to  कि०  मालवीय  :  सभापति  ।  सदस्य  सभापति  के  पास  जा  कर  बैठक  करने  के

 लिये  उन  से  आग्रह  कर  सकते  हैं  |

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  के  खण्ड  २  के  उप-खण्ड  में  कहा  गया  है  कि  :

 4.0  बो  को  बैठक  में  प्रश्नों  का  उपस्थिति  झर  मत  देने  वाले  व्यक्तियों  के

 बहुमत  से  किया
 जायेगा

 जज

 मूल  sist में
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 मैं  सभा  का  ध्यान  खान  प्रीमियम  के  खण्ड  १५  (2)  (३)  (४)  को  शोर  आकर्षित

 करता  हूं  ।

 नियम  gy  में  यह  कहा  गया  है

 जब  तक  सभापति  नियम  १०  के  उपनियम  (x)  के,भ्रनुसरण  में  इस  पर  बैठक

 में  हो  विचार  किये  जाने  के  लिये  न  पत्रों  के  परिचालन  द्वारा  बोट  को  निर्दिष्ट

 किये  गये  प्रत्येक  प्रश्न  पर  बहुमत  को  राय  के  जो  वह  निर्धारित  समय  में  ही

 भेज  निर्णय  किया  जायेगा  |

 (2)  बो  को  बैठक  को  निर्दिष्ट  seat  का  निर्णय  उपस्थित  कौर  मत  देने  वाले

 सदस्यों  बहुमत  से  किया  जायेगा
 ।

 (3)  मतों  aaa  राय  के  सम  विभाजन  a  स्थिति  में  सभापति  एक  अतिरिक्त  मत

 अथवा  राय  का  प्रयोग  करेगा  |

 (¥y  कोई  भो  यदि  बोड़े  के  निर्णय  से  सहमत  न  हो  एक  विनती  टिप्पण

 जो  कार्य वाह ों  के  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  किया  जायेगा

 इस  प्रकार  जिस  बहुमत  के  निर्णय  को  व्यवस्था  वह  संशोधन  द्वारा  करना  चाहते  हैं  वह  पहले  से  ही

 नियम  १४  में  निहित  है  ।  इसके  अतिरिक्त  श्रीमती  टिप्पण  को  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  करने  का  भी

 उपबन्ध  है  ।  यह  माननीय  सदस्य  को  उन  सब  अपेक्षाओं को  प्रति  करता  है  जो  वह  संशोधन

 द्वारा  चाहते  हैं
 ।

 महोदय  पीठासीन  हुए |

 संशोधक  विधेयक  के  खण्ड  में  उपबंध  है  करि  खनन  बोर्ड  की  बैठक  की  गणपूर्ति  सदस्यों

 a एक-तिहाई संख्या  से  होगो  नियम  १४  में  यह  उपबंध  है  कि  जब  तक
 ४

 सदस्य  उपस्थित  न  हों

 बठक  का  काय  नहीं  हो  सकता  are  सभापति  उस  बैठक  को  १४  दिन  तक  के  लिए  स्थगित  कर  देगा

 तथा  बैठक  को  सूचना  दे  देगा  ।  यह  नियम  संशोधन  विधेयक  की  ara  रिक  लाभकारी  है

 waite  ats  के  प्रायः  ७  सदस्य  होते  हैं  जिन  में  ३  सरकारो  प्रतिनिधि  होते  हैं  ।  संशोधक  विधेयक

 के भ्रनुसार २ सदस्यों से ३  सदस्यों  से  गणपूर्ति हो  जायगी  ।  तब  को  केवल  सरकारी  सदस्य  ही  मिल  कर  निश्चय

 कर  सकते हैं  |  किन्तु
 ४

 सदस्यों  का  उपबंध  करने  से  कम  से  कम  एक  सदस्य  मालिकों  या

 चोरियों  का  प्रतिनिधि  होगा  ।

 खण्ड  २  के  उपबंध  भों  पहले  ही  नियमों  में  विद्यमान  हैं  ।

 खण्ड  ३  से  ८  द्वारा  प्रीमियम  की  घारा  ६४,  ६६,  ६७,  ७०,  ७र-ग  शर  ७३  में  संजो  घन

 किया  जाना  है  जिन  में  गलत  भ्र भि लेख  योजनाएं  ate  विवरण  शादी  तेयार
 न

 साप्ताहिक  छ  et  शादी  को  दुर्घटनाओं  को  सुचना न  विधि  की  श्रवहेलना  जिस  से

 जान  हानि  या  चोट  पहुंचे  प्र ौर ऐसे  उपबं  थों  की  अवहेलना  जिन  के  लिए  कोई  दण्ड  उपबंधित
 न

 सम्बन्धों  अपरा  हों  के  बारे  में  उपबंध  हैं  ।  माननीय  सदस्य  का  विचार  है
 कि

 जब  तक  युवती  दण्ड

 का  उपबंध न  हो  अधिनियम  का  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  होता  ।  पहले  खान  अधिनियम के  बारे  में  जो

 १९५६ में  लाया  गया  था  यही  अनुभव  किया  गया  थ  पौर  PERE  में
 उन

 के  संजो  धन  प्रस्तुत

 किये गये  थे  ।

 संशोधन  के  उपरांत  यह  अध्ययन  किया  गया  है  कि  न्यायालयों  द्वारा  दिये  गये  दण्ड  झ्र घि नियम

 के  अन्तरगत  अनुनय  श्रघिकतम  दण्ड  को  तुलना में  ,  बहुत कम  हैं  ।  श्रीं  सामंत
 का  यह

 कहना  ठीक
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 [  श्री  र०  कि०  मालवीय

 है  कि  सरकार  स्वयं  ऐसा  विधेयक  लाने  का  विचार  कर  रही  है  जिस  द्वारा  अधिनियम  के  कुछ

 पतलूनों  का  संशोधन  किया  जायेगा
 ate  न्यूनतम  दण्ड  का  उपबंध  किया  जायगा  ।

 सरकार  ने  विशेष  रूप  से  श्रमिकों  सम्बन्धी  विधान  लाने  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रक्रिया  अपनाई है
 पौर  संविधि  के  भा  विधायकों  श्रमिकों  ate  मालिकों  सलाह  के  बिना  श्र  विनियमित  नहीं

 किया  गया  ।  हम  fara  समिति  बैठक  बुलायेंगे  ौर  सब  संजो  रनों  पर  विचार  कर  एक  व्यापक

 विधेयक  लायेंगे  जिस  से  न  केवल  मेरे  मित्र  बल्कि  श्रमिकों  क  आकांक्षाएं  भ  हो  जायेंगी  ।

 सरकार  दुर्घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  बहुत  सचेत  है  अरब  उसने  खनिकों  को  प्रशिक्षण  देने  के

 विभिन्न  उपायों  पर  विचार  किया  है  ताकि  दुर्घटनाओं  को  कम  किया  जा  सके  ।  प्रशिक्षण  के

 सम्बन्ध  में  तो  हम  पहले  ar  निश्चय  कर  चुके  हैं  कौर  संविहित  नियम  बनाये  जा  रहे  हैं  झ्र  प्रबंधकों

 के  लिए  यह  दायित्व  रखा  जा  रहा  है  कि  वे  कामगरों  को  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  दें  ।  नियमों  का

 प्रारुप  टिप्पणियों  के  लिए  weer  प्रकाशित  कर  दिया  जायेगा  ।  सब  खानों  के  लिए  सुरक्षा  विनियम

 संहिता  we  ऐतयार  की  जा  रही  है  ।  उस  का  प्रारूप  ह  प्रकाशित  किया  जायेगा  |

 यह  बहुत  संतोष  बात  तो  नहीं  किन्तु  सांत्वना जन्य  बात  है  कि  तुलनात्मक  दृष्टि  से  दु्घटनात्रों

 में  कमो  हुई  है
 ।  REGO  को  तुलना में  ghee  कम  हुई  हैं  ग्र  rey?  से

 १९५५
 तक  तो  ये

 ev  प्रति  हज़ार  हुमा  करत  थीं  ।  १९६१-६२ में  यह  ६५  प्रति  हज़ार  था  ।  यह  घोषणा करते  हुए

 मुझे  हो  होता  है  कि  खान  में  काम  करने  वाले  लोगों  a  सुरक्षा  के  लिए  व्यवस्था करने  के  हेतु

 सरकार  ने  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद्‌  के  गठन  को  घोषणा  कर  दो  है  ।  यह  AWA  हो  लागू  होगा
 ।  इन

 परिस्थितियों  में  माननीय  सदस्य  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  विधेयक  को  वापस  ले  लें  ॥

 पड़ोस  चे  सामन्त
 :  मुझे  हर्ष  है

 ae
 सभो

 सदस्य
 भी  प्रसन्न  होंगे  कि  सरकार  अधिनियम

 में  संशोधन करने  वाला  है  ।
 इस

 के
 लिए

 हम  सरकार  के  श्राभारो  हैं  शर  मैं  निवेदन  करता  हूं
 कि  मुझे  विधेयक  वापस  लेने  क  अनुमति  जाय  ।

 महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  विधेयक  वापस  लेने  सभा  की  अ्रनुमति  है  ?

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  श्रीमान  ।

 सभा  को  श्रीमती  से  वापस  सलिया  गया  ।

 पा

 बीमा
 )

 विधेयक

 एक  लग  का

 pat  इखजीत  जप्त  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 बोली
 PERS  में  ध  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाये ।”
 ere  S eantanaindnesinamemmememnenal

 पाल  wast
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 इस  विधायक  को  प्रस्तुत  करने  में  मेरे  तात  हैं  अघिनियम  की  त्रुटि  को  दूर  करना

 प्रीमियम  द्वारा  होने  वाला  सामाजिक  अन्याय  दूर  करना  जो  सामान्य  बोसा  कम्पनियों

 चोरियों  के  साथ  हो  रहा  है  ate  तमंचा  रियों  को  यह  अधिकार  देना  कि  वे  अपने  विवाद  औद्योगिक

 यायाधघिकरण  के  समक्ष  ले  जा  सके  |

 बीमा  संशोधन  श्र  नियम  क  धारा  एक  में  उपबंध  किया  गया  था  कि  बीमा  कम्पनी

 वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  को  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुमति  ले  कर  उनके  वेतन  के  बराबर  बोनस

 दें  सकती है  ।  ईस  उपबंध  ध  के  होतें  हुए  बोला  कम्पनियां वर्ष  प्रति  वर्ष  कर्मचारियों  को  सामान्य  रुप
 से

 बोनस  देती  रही  है  ।  फिर  बीमा  नियंत्रक  के  इस  उद्देश्य  से  कि  बोला  कम्पनियों  को  सरकार  के

 साथ  अधिक  पत्र-व्यवहार  न  करना  पड़े  एक  परिपत्र  जारी  किया  था  कि  कम्पनियां  यदि  उनको

 निधि  घाटे  में  न  हो  तो  अपने  कर्मचारियों  को  दो  मास  के  वेतन  तक  बोनस  दे  सकती  हैं  तौर  यदि

 fray  कानों ने  पूर्वे  के  वर्ष  में  २  मास  से  अधिन  बोनस  दिया  हो  तो  वह  वही  बोनस  दे  सकती

 इस  से  सरकार  का  प्रभिष्राय  स्पष्ट  हो  ज  फि  वह  उदार  नीति  को  भ्र पना ना  चाहती  थी  ।

 गा  उच्चतम  न्यायालय  में  प्राया  तो  मसीबत  पैदा किन्तु  जब  हरकुलीस  बीमा  कम्पनी  का
 ः

 उस  कम्पनी के  कमेंट्री  ge  ४५४-४५५  के  लिए  बोनस  मांगते  थे  ।
 सरकार  ने  मामला  औद्योगिक

 न्यायाधिकरण को  सौंप  दिया  ।  कम्पनीਂ  का  कहना  था  कि  यह  विवाद  न्यायाधिकरण  को  नहीं  सौंपा

 जा  सकता  क्योंकि  धारा  एक  के  नासा  कम्पनी  को  सरकार  च्च्छा  लेनी  होती  है  ।  इसके

 विरुद्ध  ये  तंक  दिये  गये  कि  इस  धारा  से  सरकार  को  यह  अघिकार  प्राप्त  होता  है  कि  अधिकतम

 बोनस  निर्धारित  इस  से  सरकार  इस  अधिकार  से  वंचित  नहीं  हो  जाती  कि  वह  ऐसे  मामले

 को  औद्योगिक  न्यौोयाधिकरण  को  सौंप  किसी  मामले  में  सरकर  किसी  बोनस  को  न्यायोचित

 समझ  कर  भी  वास्तविक  मात्रा  निर्धारित  करने  के  लिए  न्यायाधिकरण  को  मामला  सौंप दे  सकती  हैं

 ar  किसी  मामले  में  सरकार  यह  भीਂ  निश्चित  कर  सकती  है  कि  कम्पनी  को  बोनस  देना  चाहिये  |

 किन्तु  अधिनियम  में  त्रुटि  होनें  के  कारण  उच्चतम  न्यायालय  ने  कम्पनी  के  पक्ष  में  निर्णय  दिया  |

 इस  से  यह  ear  कि  जो  ककम्पनियां  कर्मचारियों
 ate  उनकीਂ  संस्थानों

 के
 साथ  करार  कर  के  उन्हें

 बोनस  दिया  करती  थीं  उन्होंने  यह  प्रक्रिया  बन्द  कर  दी  ।  इस  प्रकार वे  वास्तव  में  तमंचा  रियों  को

 दण्ड  देने  लगीं

 मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  aire  दिलाना  चाहता  हुं  कि  सामान्य  बीमा  कम्पनियों  के  कर्मचारी

 प्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  उपबंधों  के  अ्रन्तगंत  कमंचारी  हैं  और  उन्हें  मामले  श्रौद्योगक

 विवाद  में  ले  जाने  का  अधिकार  है  ।  हरकुलीस  बीमा  कम्पनी  के  मामले  में  उच्चत्तम  न्यायालय  ने

 निर्णय  देते  हुए  स्वयं  कहा  था  कि
 श्रौद्योगिक  न्याय  में  बोनस  भी  वेध  अधिकार  बन  गया  है

 ।  अधिनियम

 में  यह  त्रुटि  है  कि  बीमा  कम्पनियों  के  कर्मचारी  wae  वैध  अधिकारों  से  भीਂ  वंचित  हैं  ।  वे  काफी  समय

 से  सरकार  को  अभ्यावेदन  भेज  रहे  हैं  कि  अधिनियम  में  परिवर्तन  किया  जाये  ।  सामान्य  बीमा

 कर्मचारी  संघ  ने  १४  १९६१  को  सरकार को  लिखा  था  किन्तु  wat  तक  इस  बारे  में

 नहीं  किया  गया  |

 इसलिए  मैं  ने  यह  विधेयक  पेश  किया  है  ।  प्रशन  केवल  यह  रह  जाता  है  कि  यह  देखना  होगा

 कि
 कोई  कम्पनी  ऐसी  वित्तीय  स्थिति  में  है  अथवा  नहीं  कि  वह  कर्मचारियों  को  बोनस  दे

 ।  इसका

 उत्तर  यही  है  कि  इसके  लिए  कम्पनी  को  न्यायाधिकरण  को संतुष्ट करना  होगा  ।  मेरे
 संशोधन

 के  अनुसार  यह  परन्तुक  बढ़ाना  होगा  कि  उपधारा  का  कोई  उपबंध  बोनस  के  भुगतान  पर
 रोक

 नहीं
 लगायेगा 1

 460  (Ai)  LS—
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 इन्द्रजीत

 दूसरा  संशोधन  धारा
 लग

 के  सम्बन्ध  में  है  कि  कम्पनी  के  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम
 के

 अ्रन्तगंत  उल्लिखित  कर्मचारियों  को  वेतन  शादी  के  साथ  बोनस  भी  देना  होगा  |

 आशा  है  माननीय  मंत्री  इन  संशोधनों  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करेंगे  |

 महोदय
 :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा :

 बीमा  अ्रधिनियम  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाये  दी

 फंदो  स०  मो ०  बीजों  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  का  समर्थन

 करने  के  लिए  खड़ा  ga  हूं
 ।

 केन्द्रीय  मज़दूर  संघों  ने  एक  मत  से  औद्योगिक  समझौता  संकल्प  अरपना  लिया  है  कभी

 हड़ताल  न  करने  का  निश्चय  किया है  |

 हम  बहुत  समय  से  मांग  कर  रहे  हैं  कि  सामान्य  बीमा  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया

 |  हमें  आशंका  थी  कि  सामान्य  बीमा  त्रयपक्षीय  करार  का  उल्लंघन  करेगा  ।  वही  हुआ

 उच्चतम  न्यायालयਂ  के  निर्णय  से  कम्पनियां  कर्मचारियों  को  उन  के  वैध  अधिकारों  से  वंचित  कर

 रही हैं  ।

 wage  करार  के  बाद  rar  थीਂ  कि  सभीਂ  कर्मचारियों  को  समझौते  मध्यस्थता  इरादी  का  लाभ

 पहुंचाया  जायेगा  किन्तु  उन्हें  इन  अधिकारों  से  वंचित  कर  दिया  wat  है  ।  किन्तु  क्या  फिर  भी  वे

 हड़ताल  करेंगे
 ?

 निस्संदेह  आपातकाल  में  नहीं  ।  किन्तु  जीवन  बीमा  निगम  में  राष्ट्रीयकरण  से

 हड़तालें  gat  करती  थीं  जब  कि  wa  उन  क्यारियों  की  स्थिति  में  सुधार  हो  गया  है  |

 मेरा  सुझाव  है  कि  विधेयक  को  जनता  की  राय  जानने  के  लिए  परिचालित  करना  चाहिये  |

 श्री  वॉरियर
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 में  बैकों  के  कर्मचारियों  के  समक्ष  भी  ऐसी  ही  समस्या  उपस्थित  हुई  थी  किन्तु  वे  लोग  इतने  संगठित

 थे  कि  व  सरकार  पर  पूरा  दबाव  डाल  सके  ।

 उच्चतम  न्यायालय  को  तो  लिखित  निधि  के  भ्रनुसार  ही  निर्णय  देना  होता  है
 ।  किन्तु  समझ

 में  नहीं  ara  कि  सरकार  इतने  समय  से  अधिनियम  की  त्रुटि  को  दूर  क्यों  नहीं
 कर  सकी  |

 सरकार  ने  जीवन  बीमा  निगम  का  राष्ट्रीयकरण  करके  एक  अच्छा  काम  किया  था  और  फिर

 यह  राशा  थी  कि  शीघ्र  ही  सामान्य  बीमा  का  भी  राष्ट्रीयकरण  किया  जायेगा  किन्तु  न  जाने  ऐसे

 कौन  से  कारण  हैं  जिन  से  यह  काम  नहीं  किया  गया  जब  कि  जीवन  बीमा  निगम  का  राष्ट्रीयकरण

 बहुत  सफल  sat  है  उसका  धन  उद्योगों  में  लगाया  जा  रहा  है  |

 सरकार  को  यह  संशोधन  स्वीकार  कर  के  कर्मचारियों  मालिकों  के  सम्बन्धों  को  सुव्यवस्थित

 करना  चाहिये  कौर  बोनस  के  प्रश्न  को  हल  करना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 चर्चा  कल  जारी  रहेगी  |
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